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2 अः 


प्रस्तावना 
जेहादियों और कांग्रेसियों ने मिलकर जिंदा जलाया 
था 59 राम भक्तों को 

गोधरा के बाद पूरे गुजरात में दिखा कांग्रेसियों 
का दंगाई चेहरा 

आतंकियों का स्वागत करती है कांग्रेस, लेकिन 
आम मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया 
'शेर' के शिकार की फिराक में 'लोमड़ी' 

को चौकडी 





वीभत्स हत्या और बलात्कार को गढ़ी गई 
काल्पनिक पटकथाएं 

इतिहास गवाह है, इतनी जल्दी दंगों पर 
नियंत्रण कभी नहीं हुआ 


देश में फर्जी मुठभेड़ की राजधानी है उप्र, 
लेकिन बदनाम किया गुजरात को 
हिंदू-मुसलमान-सिंख, सबका नरसंहार हुआ 
' धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस' के राज में 

आओ खेलें सेक्यूलर-सेक्यूलर 

कांग्रेस की आखिरी उम्मीद, अमेरिकी 

'ब्रेन चाइल्ड' अरविन्द केजरीवाल 

न्याय, विकास और सशक्तिकरण 

का त्रिआयामी “नमो मंत्र 

नमोऽदय 


साभार संदर्भ स्त्रोत 
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अभिमत 


"मुझे पता चला कि आप मुझसे मिलने आने वाले हैं। मेरे कुछ मित्रों 
ने इस पुस्तक की चर्चा मुझसे की थी और कहा था कि मुझ पर बिल्कुल 
अलग नजरिए से एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक मैंने पढ़ी और कह 
सकता हूं कि आपने बड़ी मेहनत और बड़ा काम किया है।' नरेंद्र मोदी, 
गुजरात के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 
(8 मार्च को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर भेंट के दौरान) 

"यह पुस्तक मुझे जयपुर में मिली | मैंने जब पूरी पुस्तक पढ़ी तो मेरी 
इच्छा इसके लेखक को आर्शीवाद देने की हुई और मैंने वहीं से अपना 
आर्शीवाद दिया। इस पुस्तक का लेखन कर आपने बहुत बड़ा काम 
किया èr मोहन भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
( मार्च को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मुलाकात के दौरान) 











"इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि 
आखिर यह संदीप देव कोन है, जिसने इतना बड़ा काम किया है? मेरा 
भगवान पर बहुत विशवास है। आखिर किस प्रेरणा से देश के अंदर 
चल रही साजिश को एक अकेले व्यक्ति ने खोलने का प्रयास किया? 
उसने इसके लिए अपनी जमी-जमाई पत्रकारिता की नौकरी छोड़ दी। 
कमा नहीं सकता था तो गांव चला गया और ऐसी पुस्तक की रचना 
कर दी! यह प्रेरणा कहां से आई? भगवान स्वयं काम नहीं करते, काम 
करने की प्रेरणा देते हैं। मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक भगवत 
प्रेरणा से लिखी गई है!” अशोक सिंघल, संरक्षक, विश्व हिंदू 
परिषद (43 फरवरी को पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर) 














"इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, यह पुस्तक उस 
पर से पर्दा उठाती है। इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे सामने 
कई आर्श्चयजनक तथ्य आए। देश में अब तक हुए दंगे की पूरी 
कांग्रेसी राजनीति को संदीप देव ने सबूतों के आधार पर खोल कर 
रख दिया है।” डॉ सुब्रहमनियन स्वामी, अर्थशास्त्री, चिंतक और 
देश में भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख चेहरा (3 फरवरी को पुस्तक 
लोकार्पण के अवसर पर) 








“मैं आश्‍चर्यचकित हूं इस पुस्तक की विषय वस्तु को देखकर! 
इसमें काफी सारे प्रामाणिक तथ्य ऐसे हैं, जिसकी जानकारी इममें से 
भी कईयों को नहीं है। परिवर्तन के लिए एक अकेले आंदोलनकारी 
की भूमिका आपने निभाई है। मैं सत्य की खोज में हमेशा आपके साथ 
al योग गुरू बाबा रामदेव (जनवरी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई 
अड्डा पर मुलाकात के दौरान) 

Re मोदी जी पर अब तक जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है, 
संदीप देव की यह पुस्तक उन सबसे अलग, सबसे बेहतर और काफी 
शोधपरक है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्ष 2002 से लेकर आज तक 
जो साजिश चल रही है, यह पुस्तक उन साजिशों को ठोस तथ्यों के 
आधार पर चुनौती देती है। पहली .बार इस पुस्तक को जब मैंने देखा तो 
मैं उत्सुक हुआ कि यह व्यक्ति कौन है, जो नरेंद्र मोदी पर इतना शोध 
कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में संदीप देव के अलावा 
कोइ भी दूसरा पत्रकार है, जिसने बिना किसी के आश्वासन पर अपनी 
अखबार की नौकरी छोड़कर अकेले ही इतना बड़ा शोध कार्य किया हो! 
यह पूरी पुस्तक उन दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई है, जो अदालतों 
में मौजूद हैं, जो गृहमंत्रालय की फाइलों में दबी हुई हैं, लेकिन जिनसे 
देश की जनता अनजान है। संदीप देव ने ऐसा उदाहरण पेश किया है, 
जिस पर बहुत सारे पत्रकारों को चलने की प्रेरणा मिलेगी |" रामबहादुर 
राय, जेपी आंदोलन के संयोजक, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक 
"यथावत (3 फरवरी को पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर) 

"जिस गुजरात दंगे को लेकर आज तक राजनीति हो रही है, उसे कानूनी 
रूप से जानने के लिहाज से यह किताब बेहद महत्वपूर्ण है| इस पुस्तक में 
गोधरा-गुजरात से जुड़े सभी मुददों को तथ्य के साथ सिलसिलेवार 
तरीके से पेश किया गया है।” अनूप भटनागर, एडिटोरियल लीगल 
pace, पीटीआई भाषा 

“यह पुस्तक अरविंद केजरीवाल के पीछे निहित विदेशी शक्तियों का 
पूरी तरह से पर्दाफाश करती है। संदीप देव साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने 
जोखिम लेकर उन सभी तथ्यों को आम जनता के लिए पुस्तक के रूप में 





















































“काफी शोध के बाद नरेंद्र मोदी ; लिखी गई यह एक बेहतरीन पुस्तक 
है। संदीप ने बड़े ही बेबाक तरीके से सच्चाई को उद्घाटित किया er 
रासबिहारी, वरिष्ठ संपादक, गर्वनेंस नाउ 





"इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी का महिमामंडन नहीं, बल्कि सच्चाई को 
व्याख्या है | संदीप देव ने अपने पत्रकारिता जीवन में अदालत की रिपोर्टिंग 
की है। और अदालत की रिपोर्टिंग बिना तथ्यों व सबूतों के आधार पर नहीं 
होता है। इस पुस्तक में दिए गए तथ्यों की कोई काट नहीं है।” मनीष 
ठाकुर, वरिष्ठ प्रमुख संवाददाता, पी-7 न्यूज 


"मैंने और संदीप ने काफी समय तक साथ काम किया है। अखबारों 
में संदीप की खोजपरक रिपोर्टिंग हमेशा चर्चा का विषय बनती थी। मुझे 
खुशी है कि अपनी पहली पुस्तक में भी उसने अपनी इसी प्रवृत्ति को 
जिंदा रखा है|” राजीव सिन्हा, प्रमुख संवाददाता, दैनिक भास्कर 








“मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि भारतीय 
जनता पार्टी के लिए पवित्र गीता के समान है। इसे पढ़ने के बाद नरेद्र 
मोदी जी के खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे गये और कैसे सारे षड्यंत्र 
विफल हुए, इसकी तथ्यपरक जानकारी मिलती है।" चंद्रशेखर राय, 
राष्ट्रीय सह संयोजक (सहयोग प्रकोष्ठ, भाजपा) 











"इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मेरा पत्रकारिता पर बहुत भरोसा 
था। लेकिन इस पुस्तक में बड़े-बड़े पत्रकारों का जो घिनौना चेहरा 
दर्शाया गया है, वह बेहद चिंताजनक है।" पी.सी.ठाकुर, सेवानिवृत्त 
अधिशासी अभियंता, झारखंड 





“पिछले 42 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भ्रामक प्रचार किया 
जा रहा था, उसे यह पुस्तक अदालती आदेश, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 
एसआईटी रिपोर्ट एवं विभिन्न कानूनी दस्तावेजों के आधार पर दूर कर 
देती èr सुमिता रोबिन शर्मा, संपादक, द्वारका एक्सप्रेस 





"यह सचमुच अद्वितीय पुस्तक है। इस पुस्तक में आरोप नहीं, बल्कि 
तर्क और प्रमाण हैं।" सुमंत विद्वांस (लेखक व अनुवादक) 





(iii) 


“गोधरा कांड से लेकर जासूसी प्रकरण तक सिलसिलेवार ढंग से 
कानूनी तथ्यों पर आधारित नरेंद्र मोदी पर लिखी गई यह पहली पुस्तक 
el संगीता शुक्ला, लेखिका 








“गुजरात दंगे की बात करने वाले गोधरा कांड की बात नहीं करते! 
गोधरा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग थे? इसकी जानकारी 
हम जैसे पत्रकारों को भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मिली हे!” 
धनंजय, वरिष्ठ संवाददाता, नवोदय टाइम्स 


"संदीप ने वह काम किया है, जिसकी उम्मीद इतनी कम उम्र में नहीं 
की जा सकती है। नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों के मन में जो गलतफहमी 
थी, वह इस पुस्तक को पढ़ने से दूर हो गई है।” पंकज कुमार देव, 
अधिवक्ता, समस्तीपुर 











“युगपुरुष नरेंद्र मोदी के संबंध में संदीप द्वारा सत्य को तथ्य सहित 
पाठकों के समक्ष लाने का सत्प्रयास सराहनीय है। लेखक को इस कठिन 
कार्य हेतु कोटि-कोटि धन्यवाद!" प्रोफेसर मुरलीधर देव ब्रजेश, 
भगवानपुर बरहेता, समस्तीपुर 


"दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के 
बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर जो गलतफहमी थी, वह इस पुस्तक 





को पढ़कर दूर हो गई है।” अमरदीप देव, एक टेलीकॉम कंपनी में 
इंजीनियर 











तृतीय संस्करण की 

मुझे खुशी है कि इतनी जल्दी इस पुस्तक का तृतीय संस्करण भी 
आ गया। जेपी आंदोलन के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर 
राय जी ने 43 फरवरी को इस पुस्तक के लाकार्पण के अवसर पर 
कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश में शामिल मीडिया इस 
पुस्तक की उपेक्षा करेगी, लेकिन विषय वस्तु के कारण यह पुस्तक 
खुद ही अपने पैरों पर चलकर जनता तक पहुंचेगी | उनकी बात सच 
साबित हुई। लोग आते गए और पुस्तक एक हाथ से दूसरे हाथ में 
पहुंचती चली गईं | 

इस बीच, मेरे लिए सबसे खुशी का पल तब आया जब गुजरात के 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक इस पुस्तक की जानकारी पहुंची | 
8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के ॥4, अशोक रोड 
स्थित भाजपा मुख्यालय में उनसे मुलाकात हुई । मेरे मित्र व भाजपा 
नेता चंद्रशेखर राय मुझे भाजपा कार्यालय ले गए। उन्होंने भाजपा 
कार्यालय में प्रबंधन की जिम्मेवारी संभाल रहे विकास प्रीतम जी और 
मोदी जी के सहायक ओपी सिंह जी से कह कर मेरी मुलाकात तय 
कराई | 

मोदी जी ने कहा कि हां मुझे सूचना मिली थी कि आप आने वाले 
हैं। मेरे कई मित्रों ने इस पुस्तक की चर्चा मुझसे की है। और मुझे 
बताया है कि मुझ पर बिल्कुल अलग नजरिए से एक पुस्तक लिखी 
गई है । मैंने आपकी पुस्तक देखी है। इतने में मोदी जी के सुरक्षाकर्मी 
सभी को दूर हटाने लगे। मोदी जी ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और 
सुरक्षाकर्मियों से कहा, भईया इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन्हें मेरे 
पास आने दो और मुझे अपने पास खींच लिया। लोग देखते रह गए | 
उन्होंने मुझे बाहों में भरते हुए गले से लगाया और कहा, सचमुच आपने 
बड़ी मेहनत से बड़ा काम किया है। 


















































मैं आश्चर्यचकित था कि मामूली पद पर पहुंचते ही व्यक्ति अहंकार 
से का भर जाता है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी हैं, जो तीन बार से एक 
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्हें देखो यह लोगों से कितना स्नेह 
से मिलते हैं। 








इससे पूर्व 43 फरवरी को डॉ अम्बेडकर एजुकेशनल ट्रस्ट | 
सहयोग से दिल्‍ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अशोक सिंघल जी, 
डॉ सुब्रहमनियन स्वामी जी और रामबहादुर राय जी ने इस पुस्तक का 
लोकार्पण किया। वामपंथियों के गढ़ में मोदी की पुस्तक का लोकार्पण 
वहां के वामपंथी सदस्यों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका 
जमकर विरोध भी किया | 

इस पुस्तक को लेकर यह कोई पहला विरोध नहीं था। बल्कि 
प्रकाशकों, प्रिंटरों और अब तो कई बड़े बुक स्टोर वालों ने भी इस 
पुस्तक का बहिष्कार कर दिया है। किसी प्रकाशक ने इस पुस्तक 
को छापने के लिए हामी नहीं भरी। फिर मैंने अपनी एक छोटी 
सी लिमिटेड लाइबलिटीज पार्टनरशिप फर्म 'कपोत मीडिया नेटवर्क 
एलएलपी' से ही इसे प्रकाशित किया। फिर जिन प्रिंटरों ने इसे छापा 
था, वो कहने लगे कि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए 
हमारा नाम पुस्तक से हटा दीजिए | 

ऐसे में दिल्‍ली में मेरे अभिभावक तुल्य अजीत दुबे जी आगे आए 
और उन्होंने अपने मित्र व ओखला स्थित नूतन प्रिंटर्स के निदेशक 
अशोक अग्रवाल जी से बात S| इधर लोकार्पण की तिथि निकट आ 
रही थी और मेरे पास इसके लिए पुस्तक की उपलब्धता नहीं थी। 
अशोक अग्रवाल जी ने केवल तीन दिनों में बेहतरीन पुस्तक छापकर 
दिया और लोकार्पण को संभव बनाया। पिछले प्रिंटर के धोखे के 
कारण मेरे पास पैसे का संकट भी उत्पन्न हो गया था, लेकिन अशोक 
अग्रवाल जी ने तत्काल बिना राशि के ही पुस्तक छाप कर मुझे संकट 
से उबारा । बाद में मेरे मित्र डॉ. बी.एन.मिश्रा जी एवं बाबा रामदेव 
के अनुयायी श्री आनन्द स्वरूप जी ने मुद्रण राशि को वहन कर मुझे 
आर्थिक रुप से मदद की | 

कहने का तात्पर्य यह कि जितने लोग आपकी राह में रोड़ा 
अटकाते हैं, उससे कहीं अधिक लोगों को ईश्वर आपकी मदद करने 
के लिए भेज देता है। मेरी जिंदगी का यह अनुभव कभी न भूलने के 
लायक है। तृतीय संस्करण में बस इतना ही! धन्यवाद! 

संदीप देव 

40 मार्च 2074 
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नरेंद्र मोदी को q दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने भावी 
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उस दिन अचानक 
गूगल सर्च इंजन में उनके नाम को सर्च करने वालों की मानो बाढ़ 
आ गई | दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक 
ओबामा को पीछे छोड़ नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और वो वहां पहुंच गए, 
जहां पहुंचना अगले कई वर्षों तक किसी राजनेता के लिए संभव 
नहीं हो सकेगा! 43 सितंबर को उन्हें दुनिया के 4 अरब 77 करोड़ 
से अधिक लोगों ने गूगल में सर्च किया! तो क्‍या वाकई नरेंद्र मोदी 
पूरी दुनिया में इतने प्रसिद्ध हैं? अगर ये बात इतनी ही सही है तो 
फिर उनके इतने दुश्मन क्यों हैं? 






































3 सितंबर को उनके राजनीतिक दुश्मनों ने प्रधानमंत्री पद की 
उम्मीदवारी को पलीता लगाने के लिए उन पर दो तरफा वार किया 
था। जेल में बंद गुजरात के पूर्व डीजीपी डीजी बंजारा की एक 
संदिग्ध चिट्ठी संदिग्ध रूप से देश के सभी मीडिया हाउस में पहुंचा 
दी गई | बकायदा कंप्यूटर से टाइप की हुई चिट्ठी एक-एक न्यूज 
चैनल दिखा रहा था कि देखिए हमारे पास है बंजारा के हाथों लिखी 
40 पन्नों की fast! मैं सोच में पड़ गया कि बंजारा ने जेल के अंदर 
कोई प्रेस वार्ता तो आयोजित की नहीं, फिर कौन ऐसा शख्स है, जो 
बंजारा सहित सारे मीडिया हाउसों के संपक में है! 

रिपोर्टिंग के अपने शुरुआती दिनों में दैनिक जागरण अखबार में 
तीन साल तक मैंने एक अपराध संवाददाता के रूप में एशिया के 
सबसे चर्चित तिहाड़ जेल को भी कवर किया है। दिल्‍ली के सभी 
अपराध संवाददाताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा रहती थी 
कि संदीप की पहुंच तिहाड़ जेल के बेहद अंदर तक है। मैं अक्सर 
वहां से ऐसी खबरें निकाल कर प्रकाशित कर देता था, जिस पर 
अगले कुछ दिनों तक खूब चर्चा होती थी। उसमें एक-दो बार 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी { 























आतंकवादी से लेकर आम अपराधी की चिटिठयां भी शामिल थीं, 
लेकिन वो सभी हाथ से लिखी होती थीं। आज ये भी कह दूं कि वो 
fafesat प्लांट की जाती थी। मतलब कोई जेल अधिकारी अपने 
से बड़े या छोटे अधिकारी को परेशान करने या कहिए बदला लेने 
के लिए ऐसी चिट्टी मेरे जरिए कभी-कभी अखबार में प्लांट करवाता 
देता था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप 
जो बंजारा की चिट्ठी देख रहें हैं वो प्लांटेड चिट्टी है, जिसका कोई 
कानूनी आधार नहीं है। 

में अपनी 42 साल की नौकरी के आधार पर बता सकता हूं कि 
मीडिया के अंदर संपादक स्तर के लोग नरेंद्र मोदी को एक दुश्मन 
की तरह लेते हैं और हर रोज भाजपा कवर करने वाले या अपने 
विशेष संवादददाता से संपादक पूछते रहते हैं कि भाजपा या मोदी 
के खिलाफ कुछ नेगेटिव है? बेचारे संवाददाता की मजबूरी, वो 
झूठी मनगढ़ंत कहानी ले आता है, लेकिन यहां तो सीधे संपादकों 
को चिट्टी पहुंचाई गई होगी तो फिर इस पर कई दिनों तक 
रूदन-क्रंदन तो चलना ही था! 





























मीडियाकर्मियों के बीच 'आजतक' न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार 
पुण्य प्रसून वाजपेयी के एक साक्षात्कार की बहुत चर्चा होती 
है। उनके एक वेबसाइट को दिए वीडियो साक्षात्कार को मैंने 
भी देखा है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्तमान दौर 
में यूपीए सरकार के मंत्री अखबार व टीवी चैनल के संपादकों 
के साथ बैठकर ब्रिफिंग करते हैं कि फलां खबर को दिखाइए 
और फलां खबर को दबा दीजिए! आज यही हो रहा है, वर्ना 
क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संदिग्ध चिट्टी पर 
पूरे एक सप्ताह तक चर्चा चलती है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया 
गांधी की रहस्यमय बीमारी पर मीडिया खामोशी ओढ़ लेती है? 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू 


2 कपोत पब्लिकेशन हाउस 











ने अपने एक लेख में लिखा था कि सोनिया गांधी की बीमारी और 
विदेश में उनके रहस्मय इलाज पर पूरी मीडिया बिरादरी की स्थिति 
कांग्रेस कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति लाने भर की रह गई थी! 





आइए उसी दिन मतलब 3 सितंबर की दूसरी घटना पर चर्चा 
करें| उसी दिन मीडिया ने एक कथित स्टिंग दिखाया, जिसमें एक 
तथाकथित पत्रकार के जरिए दर्शाया गया कि पुलिस मुठभेड़ में . 
वर्ष 2006 में मारे गए तुलसी प्रजापति की मां से भाजपा के प्रवक्ता 
प्रकाश जावड़ेकर, भूपेंद्र यादव व रामलाल जी एक सादे वकालतनामा 
पर अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद वह कथित पत्रकार इस 
आधार पर अदालत में एक याचिका दाखिल करता है, जिसमें 
गुजरात के पूर्व गृहमंत्री अमितशाह की जमानत खारिज करने की 
मांग की जाती है। अमित शाह अभी जमानत पर भाजपा महासचिव 
के रूप में उत्तरप्रदेश के प्रभारी हैं| 

आपको इस किताब में आगे चलकर मोदी विरोधी दल की एक 
महत्वपूर्ण सेनापति तीस्ता जावेद सीतलवाड़ द्वारा गुजरात दंगे में 
मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया 
जाफरी के हस्ताक्षर वाले सादे वकालतनामा की कॉपी मिलेगी, 
जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि एंटी मोदी ब्रिगेड जो साजिश मोदी 
के खिलाफ खुद करती रही है, उसे ही अब वह मोदी के नाम पर 
दिखाने की कोशिश कर रही है। | 

मीडिया में बंजारा की चिट्ठी पहुंचने के करीब i5 दिन बाद ही 
एक चिट्ठी (NIA) की अदालत में पहुंची, जिसने भारतीय मीडिया 
का दोहरा चेहरा पूरे देश के समक्ष सामने ला दिया। वर्ष 2007 
में अजमेर दरगाह में हुए बम धमाके के आरोपी भावेश पटेल ने 
(NIA) अदालत में एक चिट्ठी दाखिल किया था। इस चिट्ठी के 
मुताबिक देश के वर्तमान गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, गृह राज्यमंत्री 
आरपीएन सिंह, कोयला राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 3 
































कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह सहित 'नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग 
एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने उस पर दबाव डाला था कि 
वह अजमेर बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत व 
पदाधिकारी इंद्रेश कुमार का नाम ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा | 
यह सारा खेल कांग्रेस के नेता से साधु बने आचार्य प्रमोद कृष्णम 
के संभल स्थित आश्रम में रचा गया था। 

















भावेश पटेल ने चिट्ठी में लिखा था, 'जब मुझे गिरफ्तार किए 
जाने का अंदेशा हुआ तो मैं अपने गुरु प्रमोद कृष्णम के संभल स्थित 
आश्रम चला गया। वहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मेरी मुलाकात 
दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिदे, श्रीप्रकाश जायसवाल और 
आरपीएन सिंह से करवाई थी। ये सभी लोग चाहते थे कि वह कोर्ट 
में आरएसएस के नेताओं को फंसाने वाला बयान दे।' भावेश पटेल 
को मार्च 2043 में गिरफ्तार किया था | 























भावेश के अनुसार, 'मुझसे कहा गया था कि अदालत में जज 
के समक्ष मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का नाम लोगे तब तुमको 
छोड़ दिया जाएगा, साथ ही पांच लाख रुपये भी दिए जाएंगे | 20 
मार्च, 203 को मुझे जयपुर न्यायालय में पेश किया गया और वहां 
से जेल भेज दिया गया। जेल में आईपीएस विशाल गर्ग ने आईजी 
संजीव सिन्हा और आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात कराई थी। आचार्य 
प्रमोद कृष्णम ने आईपीएस विशाल गर्ग के कहे अनुसार ही बयान 
देने को कहा था। मुझ पर दबाव बनाने के लिए विशाल गर्ग, 
डीएसपी जसवीर सिंह, आईजी और एनआईए के कई अधिकारी 23 
मार्च, 203 को अदालत में मौजूद थे।' 











भावेश के मुताबिक, 'बयान दर्ज कराते वक्त मेरी आत्मा ने मुझे 
धिक्कारा। इसलिए मैंने मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का नाम 
नहीं लिया। उसी शाम जेल में विशाल गर्ग ने फिर मुझसे मुलाकात 
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की। गर्ग ने कहा कि र बयान नहीं देने की वजह से 
उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी।' ज्ञात हो कि एनआईए ने 
अपनी चार्जशीट में पटेल पर अजमेर धमाके के लिए साजो-सामान 
उपलब्ध कराने और दरगाह के भीतर बम ले जाने का आरोप 
लगाया È | 











देखा जाए तो गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस महासचिव 
दिग्विजय सिंह ही वे शख्स हैं, जिन्होंने इस देश में पहली बार (हिंदू 
आतंकवाद' की अवधारणा गढ़ी है। ऐसे में आरएसएस के बहाने 
पूरे हिंदू समाज के विरुद्ध उनके इस षड्यंत्र के सामने आने पर 
इलेक्ट्रोनिक मीडिया को इसकी तह तक जाना चाहिए था, लेकिन 
मीडिया ने उल्टी राह पकड़ते हुए कामचलाऊ रिर्पोटिंग कर इसे 
दबाने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें वो काफी हद तक सफल 
रही | 

नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए मीडिया जहां करीब 40 दिनों तक 
बंजारा वाली चिट्ठी दिखाती, चलाती और चैट-शो आयोजित करती 
रही, वहीं भावेश पटेल की चिट्ठी बस एक मामूली खबर बनकर रह 
गई | कानूनी रूप से देखें तो बंजारा की चिट्ठी जहां उनके इस्तीफे 
को लेकर गुजरात सरकार को लिखी गई थी, वहीं भावेश पटेल 
ने सीधे (NIA) अदालत को पत्र लिखकर देश के गृहमंत्री व 
सत्तासीन पार्टी को ही साजिशकर्ता बताया था। कानूनी रूप से 
मजबूत होते हुए भी कांग्रेस पार्टी व यूपीए सरकार को बचाने के 
लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने भावेश पटेल के ‘fast बम' को डिफ्यूज 
कर दिया! 















































..और न केवल डिफ्यूज किया, बल्कि फरवरी 2044 में आरएसएस 
के सर संघचालक मोहन भागवत व पदाधिकारी geet कुमार पर 
इस बार खुद ही मीडिया ने हमला बोल दिया। 'कारवां नामक 
एक अनजान सी पत्रिका ने मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 5 





और मक्का मस्जिद बम धमाके में आरोपी व जेल में बंद स्वामी 
असीमानंद का एक साक्षात्कार छापा। पत्रिका ने यह दावा किया 
कि उसकी संवाददाता पिछले दो साल में चार बार जेल के अंदर 
गई है और असीमानंद का साक्षात्कार लिया 











लया है। इस साक्षात्कार 
में यह दर्शाया गया कि मोहन भागवत व इंद्रेश कुमार को इन बम 
धमाकों की जानकारी थी। पूरी मीडिया आरएसएस पर हमलावर हो 
उठी जबकि वह जानती है कि यह पूरा साक्षात्कार ही संदिग्ध है। 
एटीएस, सीबीआई और एनआईए मिलकर भी अभी तक असीमानंद 
के खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। इसलिए एक बार फिर 
से “मीडिया कार्ड' का इस्तेमाल आरएसएस और नरेंद्र मोदी को 
सांप्रदायिक दरशनि के लिए किया गया है ताकि कांग्रेस की चुनावी 
राह आसान बन सके! 














मीडिया द्वारा हमला कराने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी की 
प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को नहीं रोका जा सका तो उन पर 
जानलेवा आतंकी हमला कराने का ब्लू प्रिंट तैयार हुआ, जिसकी 
जिम्मेवारी मिली देश के सबसे बड़े आतंकी संगठन 'इंडियन 
मुजाहिदीन' को! वैसे भी कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद इंडियन 
मुजाहिदीन के गठन को गुजरात दंगे और नरेंद्र मोदी के उभार 
से जोड़कर घृणित राजनीति का परिचय दे ही चुके हैं! इंडियन 
मुजाहिदीन प्रतिबंधित 'स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया” (सिमी) 
का ही बदला हुआ रूप है, जिसके सबसे बड़े पैरोकार यूपीए सरकार 
के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद रह चुके हैं! 




















RA का गठन वर्ष 497 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया 
गया था। वर्ष 200 में आतंकवादी व अलगाववादी मामलों में 
संलिप्तता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सिमि पर प्रतिबंध लगा 
दिया था। प्रतिबंध लगने के बाद इसी सिमि के आतंकियों ने इंडियन 
मुजाहिदीन (आईएम) के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जिसने 
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27 अक्टूबर, 2043 को पटना की ब रैली' में बम धमाका कर 
नरेंद्र मोदी और उन्हें सुनने आए लोगों को मारने की कोशिश की 
थी। इसके लिए गांधी मैदान व उसके आसपास ie बम प्लांट किए 
गए थे, जिसमें से कुछ फटे और कुछ उसके बाद तक मिलते रहे। 
इस सीरियल बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 85 लोग घायल 
हुए थे। इस रैली में मोदी को सुनने करीब 5 लाख लोग आए A | 























'गल्फ न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की योजना बम 
धमाका कर लोगों में भगदड़ मचाने और उस भगदड़ का फायदा 
उठाकर नरेंद्र मोदी पर मानव बम से हमला करने की थी, लेकिन 
पटना रेलवे स्टेशन के शौचालय में हुए धमाके ने इस पूरी योजना 
पर पानी फेर दिया। वहीं, भाजपा नेताओं की शांति अपील और 
मैदान में मौजूद बिहार निवासियों के संयमित आचरण के कारण 
भगदड़ नहीं मची, जिससे बहुत बड़ी त्रासदी होते-होते रह गई | 

इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा करने वालों में से एक यासीन 
भटकल को एनआईए ने 29 अगस्त, 2043 को बिहार-नेपाल की 
सीमा से गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि 
उसके संगठन की हिट लिस्ट में नंबर- से लेकर 40 तक केवल 
नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें मारने की जिम्मेवारी बिहार के ही समस्तीपुर 
जिला निवासी तहसीन अख्तर उफ मोनू के कंधे पर है। इसके लिए 
संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, पाकिस्तान जैसे देशों से जमकर 
फंडिंग हो रही है। 

इतनी बड़ी सूचना 27 अक्टूबर, 203 की हुंकार रैली से करीब 
दो महीने पहले आ चुकी थी, लेकिन बिहार सरकार ने रैली की 
सुरक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया ar) और तो और बिहार के 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तक कह दिया था कि हमें नरेंद्र 
मोदी पर हमले की कोई सूचना केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ने नहीं दी 
थी। उनके इस झूठ की पोल गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खोल 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 7 


















































दी और बताया कि 23 अक्टूबर f ही बिहार सरकार को खुफिया 
ब्यूरो ने नरेंद्र मोदी पर हमले की सूचना भेज दी थी। 

सूत्र यह भी बताते हैं कि इस सूचना के अलावा खुफिया ब्यूरो ने 
आतंकी तहसीन अख्तर व अन्य आतंकियों की तस्वीर भी भेजी थी। 
ऐसी ही एक सूचना व आतंकियों की तस्वीर पटना से पूर्व हुए नरेंद्र 
मोदी की कानपुर रैली के दृष्टिगत उत्तरप्रदेश पुलिस को भेजी गई 
थी । उसके बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने सभी आतंकियों की तस्वीर पूरे 
शहर में चिपका दी, जिसके कारण कोई भी आतंकी कानपुर शहर 
में प्रवेश नहीं कर सका था। बिहार पुलिस भी चाहती तो उत्तरप्रदेश 
के नक्शेकदम पर चलकर इस दुर्घटना को रोक सकती थी, लेकिन 
उसकी पूरी मंशा ही संदेह के घेरे में है! 

एक के बाद एक तथ्यों ने यह साबित कर दिया कि मोदी पर 
हमले की साजिश को रोकने में बिहार सरकार न केवल नाकाम 
रही, बल्कि कई स्तरों पर सरकारी अधिकारी व उसके परिजन 
भी इस साजिश में शामिल थे। नरेंद्र मोदी की पटना रैली में हुए 
सीरियल बम धमाके का मुख्य मास्टर माइंड व इंडियन मुजाहिदीन 
का आतंकी तहसीन अख्तर ऊफ मोनू का नीतीश कुमार की पार्टी 
जनता दल (यू) से पारिवारिक संबंध निकला! तहसीन अख्तर के 
सगे चाचा तकी अख्तर समस्तीपुर जिला जनतादल यू (जदयू) के 
महासचिव हैं। पहले तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महासचिव 
के.सी.त्यागी ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब 
तस्वीरें सामने आ गईं तो यह तर्क दिया कि आतंकी तहसीन का 
उसके चाचा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सरकार ने एनआईए को 
तहसीन के चाचा और अपनी पार्टी के जिला महासचिव तकी अख्तर 
से पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी | 


















































इस हमले में बिहार सरकार के एक अधिकारी की संलिप्तता 
भी सामने आई। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि इंडियन 
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मुजाहिदीन के जिन आतंकियों ने पटना के गांधी मैदान में बम प्लांट 
किया था, उनमें से एक बिहार सरकार के सांख्यिकी विभाग के एक 
अधिकारी के घर पर न केवल रुका था, बल्कि उस अधिकारी के 
बेटे सद्दाम हुसैन ने गांधी मैदान का मुआयना करने में भी उसकी 
मंदद की थी | 








एनआईए की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया | 
गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज ने पूछताछ में यह कबूल किया कि कूछ 
समय पहले ही बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हुए एक डीएसपी के घर 
पर पटना ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। उस पूर्व डीएसपी के 
घर पर ही इम्तियाज की मुलाकात इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी 
हैदर व तहसीन उफ मोनू से हुई थी। उसके घर पर ही आतंक 
के Wet मॉड्यूल' को तैयार किया गया था। उस डीएसपी का घर 
रांची के डोरंडा में है, जहां इंडियन मुजाहिदीन के सभी आतंकी जमा 
होते थे। वह सभी आतंकियों को निर्धारित दिन एसएमएस करके 
gar था। वह डीएसपी एक समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू 
प्रसाद यादव का सुरक्षा प्रमुख था। उसका एक और भाई बिहार 
पुलिस में ही है। 

जांच का एक कोण तो और भी चौंकाने वाला था! 27 अक्टूबर 
को बम धमाके के समय नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर उतर चुके 
थे | बिहार भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार से बुलेटफ्रुफ सफारी 
गाड़ी की मांग की थी। एक के बाद एक धमाके हो रहे थे, लेकिन 
नीतीश सरकार ने नरेंद्र मोदी के लिए बुलेटप्रुफ सफारी गाड़ी देने 
से मना कर दिया और एक एंबेसेडर गाड़ी भेज दी! एसयूवी सफारी 
गाड़ी की बॉडी मजबूत होती है, जबकि एंबेसेडर की बॉडी बेहद 
हल्की होती है। नीतीश कुमार उस वक्त खुद पटना में ही मौजूद थे 
और उनकी बुलेटप्रुफ सफारी गाड़ी वहीं मौजूद थी, लेकिन धमाके 
के दौरान पटना एयरपोर्ट पर मौजूद नरेंद्र मोदी के लिए बार-बार 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 9 


















































मांगे जाने के बावजूद बुलेटप्रुफ टाटा सफारी गाड़ी उपलब्ध नहीं 
कराई गई। 

इतना ही नहीं, तीन महीने पहले इस संभावित रैली की सूचना 
मिलने के बावजूद गांधी मैदान में एक भी मेटल डिटेक्टर, जैमर 
और सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाना, गांधी मैदान के आसपास बम 
निरोधक eet और एंबुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं करना, जिंदा 
मिले बमों को बिहार पुलिस द्वारा आग के हवाले कर GRR सबूत 
को नष्ट करना और गांधी मैदान में पर्याप्त संख्या में पुलिसबल 
की तैनाती न करना भी दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
राजनैतिक साजिश” अब जानलेवा और खूनी हो चली है। याद 
रखिए, यही वह बिहार है जहां वर्ष 4975 में पूर्व रेलमंत्री ललित 
नारायण मिश्रा को समस्तीपुर स्टेशन पर बम से उड़ा दिया गया था 
और वह एक "राजनैतिक हत्या' ही थी! 

खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी को जान से 
मारने के लिए देश में इंडियन मुजाहिदीन तो काम कर ही रहा है, 
देश के बाहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी 
संगठन लश्कर-ए-तोइबा, हरकत-उल-जिहाद, अल-इस्लामी, 
जेश-ए-मुहम्मद और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की टीम 
अलग-अलग रूप में काम कर रही S| एक सीक्रेट नोट में कहा 
गया है कि पटना बम धमाके की विफलता के बाद आईएसआई के 
वरिष्ठ अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम के साथ बैठक की है और 
उसे नरेंद्र मोदी को मारने के लिए सीधा निशाना बनाने को कहा 
है। जांच के दायरे में इंडियन मुजाहिदीन के आ जाने के बाद 
आईएसआई मोदी को मारने के लिए सीधी कार्रवाई करना चाहता 
है। इसमें सऊदी अरब का एक आतंकी शाहिद बिलाल मोदी पर 
हमला करने के लिए आत्मघाती ae को तैयार कर रहा है, जिसे 
'शाहीन फोर्स' नाम दिया गया है। 'शाहीन फोर्स' मोदी के काफिले 
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पर रॉकेट लांचरों से हमला और बमों से लदे वाहनों को टकराने 
जैसे कई विकल्पों पर काम कर रहा है। नोट में कहा गया है कि 
नरेंद्र मोदी को न केवल देश के अंदर, बल्कि विदेशों में भी खतरा 
है। 

गुप्तचर एजेंसी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी 
को मारने के लिए समान विचारधारा के राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व 
भारतीय सुरक्षा अधिकारियों की मदद ली जा सकती है! यही नहीं, 
खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी में 
लश्कर-ए-तोइबा ने अपनी विचारधारा के कुछ अधिकारियों को भी 
चिह्नित कर लिया है, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी की हर गतिविधि पर 
निगाह रखी जा रही है। 

कुछ माह पूर्व वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेविका और 'मोदीनामा' 
पुस्तक की लेखिका मधु किश्वर के एक ट्वीट पर हंगामा मच गया 
था, जिसमें उन्होंने कहा था कि Ge केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ 
अधिकारी ने बताया है कि चुनाव में पिछड़ने के बाद कुछ बड़े 
राजनेता नरेंद्र मोदी को जान से मारने की योजना पर काम कर 
सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का नोट भी इसकी ही पुष्टि 
कर रहा है। इसलिए 27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी की रेली में हुए 
हमले को आतंकी-नौकरशाही-राजनीतिज्ञों के गठजोड़ के रूप में 
देखना कहीं से भी अनुचित नहीं है! 

नरेंद्र मोदी पर हुए जानलेवा हमले और इस आशय की खुफिया 
एजेंसियों की लगातार आ रही रिपोर्ट के बावजूद मोदी की रैली में 
उमड़ने वाली भीड़ ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है, जिसके बाद 
एकजुट मोदी विरोधियों ने वर्षो पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले “Set ट्रिक्स' 
के तहत नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन का प्रयास शुरू कर दिया | गुजरात 
विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह गुजरात के निलंबित आईपीएस 
अधिकारी संजीव भट्ट को खड़ा किया गया था, उसी तरह लोकसभा 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी Tm 









































चुनाव से पहले निलंबित आईपीएस जी.एल सिंघल और निलंबित 
आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को खड़ा किया गया है | सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में 
नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे 'कांग्रेस-मीडिया-नौकरशाही- 
एनजीओ' गठजोड़ का पर्दाफाश पहले ही कर दिया है। एक बार 
फिर से यह गठजोड़ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए मैदान में आ 
डटा है। 

















इसकी शुरुआत 45 नवंबर, 2043 को 'गुलेल' व 'कोबरापोस्ट' 
नामक वेबसाइट ने की थी। ये दोनों ही वेबसाइट अपनी ही सहकर्मी 
से बलात्कार के आरोप में फंसे तरुण तेजपाल के 'तहलका' की 
उपज हैं। वही 'तहलका' जो वर्ष 2004 से ही लगातार नरेंद्र मोदी 
को घेरने के लिए फर्जी स्टिंग का सहारा लेता रहा है और हर स्टिंग 
के बाद उसके बैंक खाते में संदिग्ध रूप से करोड़ों रुपए पहुंचते 
रहे हैं। 'तहलका' के इस खेल का पूरा खुलासा भी आप अंदर के 
अध्याय में पढ़ेंगे। मैं 'तहलका' के सभी स्टिंग को फर्जी इसलिए 
कह रहा हूं, क्योंकि जांच कराने के बाद अदालतें इन्हें सबूत मानने 
से इनकार कर चुकी हैं। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज 
तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। 









































5 नवंबर 20i3 को 'कोबरापोस्ट' और 'गुलेल डॉट कॉम' 
ने सीबीआई के पास मौजूद एक संदिग्ध ऑडियो क्लिप को 
जारी किया। गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी और 
इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी जी.एल सिंघल ने 
यह ऑडियो टेप सीबीआई को मुहैया कराये थे। इस क्लिप के 
अनुसार वर्ष 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित 
शाह ने किसी “साहेब! के कहने पर राज्य के शीर्ष पुलिस 
अधिकारियों को प्रदीप शर्मा और एक युवती की जासूसी करने 
का आदेश दिया था। सीबीआई का कहना है कि वह इन ऑडियो 
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a की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकती है। इसके बावजूद 
यूपीए सरकार के 'तोते' सीबीआई ने दोनों वेबसाइट के जरिए 
मीडिया में इसे wie’ किया और कांग्रेस पार्टी ने उसी मीडिया 
के जरिए नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने 
प्रवक्ताओं व महिला मंडली के सदस्यों, यूपीए सरकार के मंत्रियों, 
प्रेस्टीट्यूट (प्रेस व प्रोस्टीट्यूट अर्थात वेश्या का जोड़) मीडिया 
हाउस व पत्रकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मोदी विरोधी 
एनजीओ के तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के 
खिलाफ उतार fear | 








दूसरी बड़ी बात यह कि “कोबरा पोस्ट' व 'गुलेल' की प्रेस वार्ता 
में जो लोग मंच से नरेंद्र मोदी व अमित शाह पर हमला कर रहे 
थे, उनमें से कुछ चेहरों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की 
रिपोर्ट में मोदी सरकार के विरुद्ध एक साजिशकर्ता के रूप में पहले 
ही दर्शाया जा चुका है। उदाहरण के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 
के वरिष्ठ संपादक मनोज मिट्टा की पोल एक प्रमुख साजिशकर्ता 
के रूप में एसआईटी ने खोली है। वहां मौजूद अरुणा राय कांग्रेस 
अध्यक्ष सोनिया गांधी की 'किचन केबिनेट' 'नेशनल एडवाइजरी 
काउंसिल' की सदस्य रही हैं। 'द हिंद! अखबार के पूर्व संपादक 
सिद्धार्थ वरदराजन के पास आज भी अमेरिकी पासपोर्ट है, जिसे 
भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मनियन स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती 
दे रखी है। इसी तरह, अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी ore? 
(आप) के नेता व वकील प्रशांत भूषण मोदी सरकार द्वारा निलंबित 
प्रदीप शर्मा के वकील हैं। प्रशांत भूषण के नेता अरविंद केजरीवाल 
और इनकी 'आम आदमी पार्टी' को किस तरह से अमेरिका व 
कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मोदी के खिलाफ उतारा है, इसकी हकीकत 
भी आपको अंदर पढ़ने पर पता चलेगा | 























प्रेस वार्ता के मुख्य आयोजक व वर्तमान में 'गुलेल' व पूर्व में 'तहलका' 
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के पत्रकार आशीष खेतान गुजरात मामलों में खुद एक अभियुक्त हैं। 
मोदी को घेरने के लिए सारे दस्तावेज सीबीआई इसी आशीष खेतान 
के जरिए 'लिक' करती रही है | मोदी को फंसाने के लिए आशीष खेतान 
द्वारा ‘Ae बेकरी केस' की मुख्य गवाह जाहिरा शेख को i8 लाख 
रुपए देने के आरोप वाले स्टिंग ऑपरेशन को सुप्रीम कोर्ट खारिज 
कर चुका है। 'कोबरापोस्ट' के अनिरुद्ध बहल वही हैं, जिन्होंने तरुण 
तेजपाल के साथ मिलकर वर्ष 200 में एनडीए सरकार को गिराने 
के लिए कॉलगर्ल सप्लाई करते हुए 'तहलका डॉट कॉम' के लिए 
ऑपरेशन वेस्ट एंड' को अंजाम दिया था। अब वह नरेंद्र मोदी को 
घेरने के लिए 'जासूसी कांड' के तुरंत बाद सोशल मीडिया को 
'अनसोशल' साबित करने में जुटे हैं, क्योंकि मुख्यधारा की 'एजेंडा 
जर्नलिज्म' को सोशल मीडिया से लगातार चुनौती मिल रही है। 
यहां यह भी बता दूं कि अनिरुद्ध बहल खुद एक साक्षात्कार में 
स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें स्टिंग के लिए कई मीडिया हाउस की 
ओर से फंडिंग होती है। अब मुख्यधारा की इन मीडिया हाउसों का 
मोदी विरोध तो किसी से छिपा नहीं ही है न! 

अब आइए 'जासूसी His’ वाले ऑडियो टेप पर बात करते हैं। 
इस टेप के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद गुजरात के निलंबित 
आईएएस अधिकारी और कच्छ जिले के पूर्व कलेक्टर प्रदीप शर्मा 
सुप्रीम कोर्ट में गए और यह आरोप लगाया है कि जिस युवती 
की जासूसी वर्ष 2009 में गुजरात पुलिस की तरफ से की गई, 
उस लड़की का संबंध राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से है। शर्मा 
के मुताबिक, वर्ष 2004 में उन्होंने ही युवती का परिचय मोदी से 
कराया था, जब मोदी उस युवती के डिजाइन किये हुए एक पार्क 
के उद्घाटन के सिलसिले में भुज आए थे। शर्मा का आरोप है कि 
उस युवती से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध थे, जिससे वो 
परिचित थे। यही कारण है कि मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप 
लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया। 
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प्रदीप शर्मा की यही दलील वर्ष 20 : 4 में सुप्रीम कोर्ट खारिज 
कर चुका है इसलिए इस दलील को पुनः अपनी याचिका में शामिल 
कराने के लिए 'कोबरा पोस्ट' व 'गुलेल' के जरिए 'मीडिया ट्रिक्स' 
का इस्तेमाल किया गया। इस स्टिंग के सामने आने के चार दिन 
बाद ही प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 
कहा कि 'गुलेल' व 'कोबरापोस्ट' पर चलाए गए ऑडियो टेपों को 
संज्ञान में लिया जाए! शर्मा के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी 
कि ऑडियो टेपों को लेकर कुछ वेबसाइट ने अहम खुलासे किए हैं 
इसलिए इस मामले को सुना जाए। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने 48 
जनवरी 20:4 को दिए अपने निर्णय में प्रदीप शर्मा व उनके वकील 
प्रशांत भूषण को लताड़ लगाते हुए कहा कि अपनी याचिका से नरेंद्र 
मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हटाएं, अन्यथा उन्हें सुना 
भी नहीं जाएगा | 

जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात के निलंबित आईएएस 
अधिकारी प्रदीप शर्मा अपराध के कई आरोपों में अभियुक्त हैं और 
जेल की हवा भी खा चुके हैं। कच्छ जिले के एक निजी कंपनी 
को अवैध तरीके से सरकारी जमीन आवंटित करने से लेकर, सूबत 
मिटाने के उद्देश्य से सरकारी की जगह निजी कंपनी द्वारा उपलब्ध 
मोबाइल फोन से बात करने के करीब छह आपराधिक मामले उन 
पर दर्ज हैं। आज नरेंद्र मोदी पर जासूसी का आरोप लगाने वाले 
प्रदीप शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई से 
इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने 3 जून, 20 को सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा गठित एसआईटी के समक्ष दिए अपने बयान में 'सेक्यूलर 
oe खेलते हुए बचने की कोशिश की थी। उनका बयान था 
कि गुजरात दंगे के समय मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें फोन किया 
और कहा था कि वह अपने बड़े भाई आईपीएस अधिकारी कुलदीप 
शर्मा से कहें कि वे दंगों में मुसलमानों की मदद न करें। यदि इस 
तरह का निर्देश देना ही होगा तो राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी f5 






































अपने मातहम काम करने वाले उस आईपीएस अधिकारी को सीधे 
ही दे देगा या उसके भाई को कहेगा? सोचने वाली बात है! वैसे 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच में इस तरह के बयान 
आधारहीन और बेतूके साबित हो चुके हैं! 

वैसे इस तथाकथित जासूसी मामले पर गुजरात सरकार ने 
गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय 
जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसे तीन महीने के अंदर जांच 
रिपोर्ट देने को कहा गया है। एक जांच समिति यदि कार्य कर रही 
हो तो दूसरी जांच समिति का गठन नहीं किया जाता है, लेकिन 
मोदी को हर हाल में नेस्तनाबूत करने पर आमदा यूपीए सरकार के 
मंत्रीमंडल ने 26 दिसंबर 2043 को एक नए जांच आयोग का गठन 
कर दिया, जो पूरी तरह से राजनैतिक साजिश की ओर इशारा 
करता है। आश्चर्य देखिए कि यूपीए सरकार की गंदी राजनीति को 
समझते हुए सुप्रीम व उच्च न्यायालय के किसी भी पूर्व न्यायधीश ने 
केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच समिति में आने के लिए अभी तक 
हामी नही भरी है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नरेंद्र मोदी 
के खिलाफ अपमानजनक आरोप करार दिया È! 

















संयोग देखिए कि उसी 26 दिसंबर को अहमदाबाद की अदालत 

ने गुजरात दंगे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की क्लोजर 
रिपोर्ट को सही ठहराते हुए नरेंद्र मोदी को दंगों के सभी आरोपों से 
मुक्त कर दिया। तात्पर्य यह कि कानूनन नरेंद्र मोदी कभी गलत नहीं 
रहे, लेकिन राजनैतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी, प्रेस्टीट्यूट मीडिया', 
विदेशी pes एनजीओ गिरोह और वामपंथी बुद्धिजीवी उन पर 
2002 के बाद से ही उल्टे-सीधे आरोप लगाकर हमला करते रहे हैं | 
एक और गौर करने वाली बात है। टीवी9 ने एक खबर दिखाई 

थी कि मोदी का एक हमशक्ल भी तैयार है, जो एक बार मुंबई 
एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे मोदी समझ कर पुलिस ने सुरक्षा घेरा 
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तक उपलब्ध करा दिया था। मुंबई के 'सामना' अखबार ने यह छापा 
भी कि मोदी विरोधियों की आखिरी कोशिश इसी तरह के किसी 
हमशक्ल के जरिए अश्लील सीडी बनाकर नरेंद्र मोदी को बदनाम 
करने की है, क्योंकि मोदी को रोकने का कोई और तरीका इनकी 
समझ में नहीं आ रहा है! 2009 के इस संदिग्ध कथित जासूसी 
मामले को लोकसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले जो गिरोह 
उछाल रहा है वह आगे यदि किसी फर्जी वीडियो क्लिप के जरिए 
‘sel गेम' खेलने पर आमदा हो जाए तो उसे कौन रोक सकता 
है? 'मीडिया' और 'मिशीनरी' (सरकारी) दोनों फिलहाल कांग्रेस के 
पूर्ण नियंत्रण में है और किसी के चरित्र हनन के “डर्टी ट्रिक्स' का 
कांग्रेसी इतिहास वैसे भी बहुत पुराना है! भाजपा के वरिष्ठ नेता व 
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के अनुसार, कांग्रेस अपने 
उस पुराने खेल पर वापस लौट आई है, जिसमें किसी असंतुष्ट 
पुलिस अधिकारी या किसी प्रशासनिक अधिकारी के जरिए नरेंद्र 
मोदी पर ऊल-जुलूल आरोप लगवाए जाते हैं । 

मेरी यह किताब पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित है। गोधरा से 
लेकर आज तक नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जिस-जिस पैतरे को 
आजमाया गया है और जिन-जिन लोगों को खड़ा किया गया है, 
उन सभी चेहरों और उनके द्वारा रची गई साजिशों की जानकारी 
आपको इस पुस्तक में मिलेगी । गोधरा-गुजरात पर अब तक आए 
अदालती आदेश से लेकर एसआईटी एवं अन्य जितने भी रिपोर्ट रहे 
हैं, उन्हें मैंने इस किताब का आधार बनाया है ताकि किसी को यह 
न लगे कि यह पुस्तक आरोप-प्रत्यारोप पर आधारित है | 






































यह पुस्तक कम शब्दों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार 42 
वर्षा से साजिश कर रही कांग्रेस पार्टी, नौकरशाह, पत्रकार, वामपंथी 
विचारक और एनजीओ गिरोहों के चेहरे से नकाब खींचने का 
काम करती है! इसे पढ़ने पर पता चलेगा कि गोधरा में रामभक्तों 
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को जलाने से लेकर आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद 
केजरीवाल को खड़ा करने तक के पीछे साजिशों का कितना बारीक 
जाल बुना गया È! 

42 अध्याय वाली यह पुस्तक कभी पूरी नहीं होती यदि कुछ 
लोग मेरे जीवन में नहीं होते। इस पुस्तक को लिखने के लिए 
बहुत सारे दस्तावेज पढ़ने थे और इसे संक्षिप्त रूप में पठनीय ढ़ंग 
से पेश करना था। इस सब के लिए मुझे एकांत की जरूरत थी। 
मेरी पत्नी श्वेता और बेटे जिज्ञासु ने मुझे पूरी आजादी और समर्थन 
दिया है। मैं उन दोनों को दिल्ली में छोड़कर एकांत की तलाश में 
करीब 4200 किलोमीटर दूर अपने गांव में लगातार कई महीनों तक 
रहा। मेरा गांव भगवानपुर बरहेता बिहार के समस्तीपुर जिला के 
कल्याणपुर प्रखंड में स्थित है। मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी व बेटे 
को रोजमर्रा की जिंदगी में ढ़ेर सारी कठिनाईयों का सामना करना 
पड़ा, जिसके लिए मुझे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। 

















इस पुस्तक लेखन में मेरी मां की तपस्या और पिताजी का 
सहयोग मेरे साथ आर्शीवाद बनकर रहा है। पिछले डेढ़ साल से मैंने 
अखबारी दुनिया की नौकरी छोड़ रखी है। पिताजी ने मुझे आर्थिक 
संबल प्रदान किया और मेरे फैसले के साथ WS रहे। उन्होंने अपना 
कार्यालय भी मुझे काम करने के लिए दिया। मेरी मां जब रात के 
दो-तीन बजे तक मुझे पढ़ते हुए देखती थी तो बहुत दुखी होती 
थी | वो तब तक नहीं सोती थी जब तक कि में नहीं सो जाता था। 
वो मेरे कमरे में आकर देख जाती थी कि मैंने दूध पी या नहीं, मैं 
पढ़ने के दौरान पानी पी रहा हूं या नहीं! सच कहूं तो एक इंसान 
बिना परिवार के अधूरा है और मैं कह सकता हूं कि मैं जीवन में 
कभी अधूरा नहीं रहा हूं | 
इसे लिखने के लिए मुझे मेरे एक चाचा शशिकांत आनंद जी ने प्रेरित 
किया | मेरे मित्र व सात्विक फैसीलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के 
T8 कपोत पब्लिकेशन हाउस 








प्रबंध निदेशक सौरभ गुप्ता ने इसे अतिशीघ्र प्रकाशित करने के लिए 
अपनी पूरी टीम व संसाधन को झोंक दिया। भारतीय विमान पत्तन 
प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक व 'भोजपुरी समाज' के अध्यक्ष 
अजीत दुबे, मेरे समाजसेवी मित्र चंद्रशेखर राय व रोबिन शर्मा, मेरे 
डॉक्टर मित्र डॉ.बी.एन.मिश्रा व डॉ. प्रदीप भारद्वाज और मेरे पत्रकार 
मित्र राजीव शर्मा का बौद्धिक सहयोग मुझे लगातार मिला। प्रभात 
प्रकाशन के निदेशक व मेरे मित्र डॉ. पीयूष कुमार ने पुस्तक लेखन 
और उसके प्रकाशन से जुड़ी बारीकियों को समझाने में मुझे अपना पूरा 
समय व स्नेह दिया। इस पुस्तक लेखन के दौरान ही मेरी पहचान 
दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के एसोसिएट 
प्रोफेसर डॉ.संजीव तिवारी से हुई | उन्होंने खुद से ही इस पुस्तक की 
प्रूफ रीडिंग का काम अपने ऊपर लेकर मुझे कृतार्थ किया। इन सभी 
शुभचिंतकों का मैं दिल से आभारी हूं। 

पत्रकारिता की दुनिया के भीष्म पितामह और 4974 में जे.पी की 
अगुवाई वाले “संपूर्ण क्रांति' आंदोलन में संयोजक की भूमिका निभाने 
वाले श्रद्धेय राम बहादुर राय जी की हौसला अफजाई ने मुझमें एक 
नई ऊर्जा का संचार किया। 'यथावत' पत्रिका के प्रमुख संपादक के 
रूप में पत्रकारों की वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे राम बहादुर 
राय जी का मैंने केवल नाम ही सुना था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 
इससे पूर्व कभी उनसे नहीं मिल सका था। डॉ. संजीव तिवारी के 
माध्यम से जब उन्होंने इस पुस्तक की 'डमी' देखी तो मेरे से अवगत 
न होते हुए भी उन्होंने इसकी विषय वस्तु को लेकर 'यथावत' पत्रिका 
(i-5 नवंबर 2043) की कवर स्टोरी बनाने का निर्णय ले लिया। 
मेरी जिंदगी के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक मूर्धन्य 
पत्रकार व संपादक ने 'किसी व्यक्ति' को नहीं, बल्कि उसकी 'रिपोर्ट' 
(यह पुस्तक विभिन्न रिपोर्ट पर ही आधारित है) को प्राथमिकता दी थी। 
आज की पत्रकारिता में कितने ऐसे संपादक हैं, जो ऐसा कर रहे हैं 
? श्रद्धेय रामबहादुर राय जी के अनुभव व मार्गदर्शन का काफी सारा 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी I9 




















लाभ मुझे और मेरी इस पुस्तक को प्राप्त हुआ | 





आखिर में, महादेव और मेरे गुरु ओशो के आशीर्वाद से पुस्तक 
लेखन का यह कार्य पूरा हो गया, अन्यथा इतने सारे दस्तावेज 
देखकर तो कई बार ऐसा लगा कि इसे बीच में ही छोड़ दूं। 
निरुत्साहित होने पर ओशो के प्रवचन सुन लिया करता था, उनकी 
पुस्तकें पढ़ लिया करता था और 'ऊँ नमः शिवाय' का जाप कर 
लिया करता था, जिससे मन की थकान दूर हो जाती थी। 











चलते-चलते इतना ही कहूंगा कि आप पहले इस किताब को 
पढ़ें, इसके साथ लगाए गए महज कुछ दस्तावेजों को देखें और 
सोचें कि हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी मीडिया, हमारे बुद्धि 
जीवी, मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों की पैरवी करने वाले 
सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा के नाम पर देश-विदेश से धन 
बटोरने वाले एनजीओ वैचारिक रूप से कितने सड़-गल चुके हैं! 
ऐसे में नरेंद्र मोदी ताजे हवा के झोंके की तरह लगते हैं, जिसमें 
समाजशास्त्री मैक्स वेबर का 'करिश्माई नेतृत्व” है और जिसमें एक 
अन्य समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो के 'अभिजन शेर' की पहचान है। 

और हां, मैं यह जानता हूं कि इस किताब के बाद मुझ पर 
तरह-तरह से हमले किए जाएंगे, तो यह बता दूं कि न कभी मैं नरेंद्र 
मोदी से मिला हूं और न ही कोई बड़ा भाजपा नेता ही मुझे जानता 
है। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी और पत्रकार हूं। समाजशास्त्र में 
दुर्खीम ने जिसे 'सोशल ae’ कहा है, पत्रकारिता में वही 'वस्लुनिष्ठ 
रिपोर्टिंग! है। एक समाजशास्त्र के छात्र व पत्रकार के नाते मेरा 
दोहरा कर्त्तव्य है, और वो है, सच को समाज के समक्ष रखना..। 
इस पुस्तक के जरिए मैंने वही किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं! 


























धन्यवाद! 
दिनांक: जनवरी 2044 
संदीप देव 
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जेहादियों और कांग्रेसियों ने मिलकर 
जिंदा जलाया था 59 राम भक्तों को! 





गोधरा पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। 
° गोधरा के कांग्रेसी मास्टर माइंड। 

° सांप्रदायिकता की राह पर भारतीय मीडिया। ः 
हिंदुओं की मौत पर यूपीए सरकार द्वारा पर्दा डालने की कोशिशा| 









कोई भी हिंदुस्तानी गोधरा की उस हृदयविदारक घटना को कैसे 
भूल सकता है, जिसमें 59 हिंदुओं को जिंदा जला कर मार दिया 
गया था? मरने वाले इन हिंदुओं में 25 महिलाएं, 49 पुरुष और i5 
बच्चे शामिल थे। इन हिंदुओं का दोष केवल इतना था कि यह लोग 
राममंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में आयोजित पूर्णाहूति महायज्ञ में 
भाग लेकर अपने घर लौट रहे थे | 


वैसे जब भी 2002 के गुजरात दंगे की बात होती है तो भारतीय 
मीडिया गोधरा की बात नहीं करती। वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे 
कि गोधरा में कुछ हुआ ही नहीं था! गोधरा में जलाए गए रामभक्तों 
को मीडिया ने कभी हिंदू नहीं लिखा, बल्कि कारसेवक या विश्व 
हिंदू परिषद से जुड़े लोग ही लिखती रही, लेकिन इसकी परिणति में 
गुजरात में जो दंगा भड़का उसमें मरने वालों के लिए यही मीडिया 
मुसलमानों का नरसंहार जैसे सांप्रदायिक शब्दों का लगातार प्रयोग 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 2 








करती रही। हालांकि जांच रिपोर्टो और अदालती फैसले से यह 
स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात दंगा नरसंहार नहीं था, क्योंकि दंगा 
में मरने वालों में 30 फीसदी हिंदू भी शामिल थे | 

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती कमीशन ने गोधरा में 
साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने की घटना को पूर्व नियोजित 
साजिश' और 'मुसलमान भीड़' द्वारा ट्रेन पर हमला जैसे शब्द का 
प्रयोग किया तो कांग्रेस ने न केवल मीडिया के मार्फत इस सच्चाई 
को दबाने की कोशिश की, बल्कि नानावती कमीशन की रिपोर्ट को 
गुजरात विधानसभा में पेश करने में भी व्यवधान उत्पन्न किया। 
यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह की यूपीए-एक में तत्कालीन रेलमंत्री लालू यादव ने 
तो गोधरा नरसंहार में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बचाने और 
'मुस्लिम वोट da’ के लिए 'बनर्जी कमेटी' का गठन कर दिया। 
इस कमेटी का मकसद सिर्फ इतना था कि गोधरा में जलाए गए 
साबरमती एक्सप्रेस की घटना को एक दुर्घटना बता दिया जाए और 
इसमें संलिप्त स्थानीय मुसलिम समुदाय के जेहादियों व कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से बचा लिया जाए। बनर्जी कमेटी ने 
इस आशय की रिपोर्ट भी दी, जिसका कुल निष्कर्ष यह था कि 
साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 बोगी के अंदर से ही आग लगने की 
घटना हुई । यानी 59 रामभक्तों ने खुद को ही आग लगाकर एक 
तरह से सामूहिक आत्मदाह कर लिया! हिंदू समाज के लिए इससे 
बड़ी नृशंसतापूर्ण रिपोर्ट और उनके वजूद को मिटाने की बात और 
क्या हो सकती है? 

बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट एक तरह से पूरी कांग्रेस सरकार, 
अरुंधति राय जैसे वामपंथियों और deat सीतलवाड़ व शबनम 
हाशमी जैसे विदेशी फंड पर चलने वाले एनजीओ गैंग के उस 
झूठ पर मुहर लगाने के लिए बनी थी, जो गोधरा की घटना को 
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कभी एक दुर्घटना तो कभी इसे हिंदू वोट बैंक तैयार करने के लिए 
भाजपा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-विश्व हिंदू परिषद की साजिश बता 
रही थी। यह पूरा गैंग इस घटना में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं 
और स्थानीय मुसलिम जेहादियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, 
जिस पर गुजरात हाईकोर्ट व गोधरा पर निर्णय देने वाले फास्ट ट्रैक 
कोर्ट ने पानी फेर दिया। 

गुजरात हाईकोर्ट ने बनर्जी कमेटी को पूरी तरह से असंवैधानिक, 
अवैध और जांच को प्रभावित करने वाला करार दिया। वहीं फास्ट 
ट्रैक कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस 
को पूर्वनियोजित साजिश के तहत जलाया गया था।' कोर्ट ने 59 
रामभक्तों को जिंदा जलाने में जिन 34 लोगों को सजा सुनाई उन 
पर 'साजिश रचने' और 'हत्या' का आरोप सिद्ध हुआ। इसमें से 
44 को मौत की सजा और 20 को उम्रकैद की सजा हुई | मौत की 
सजा पाने वालों में कांग्रेस कार्यकर्ता व नगरपालिका सदस्य हाजी 
बिलाल भी शामिल है, जो न केवल दंगाईयों का नेतृत्व कर रहा था, 
fea इस पूरी साजिश को रचने वालों में भी शामिल था । यही नहीं, 
साबरमती एक्सप्रेस की आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची 
दमकल गाड़ियों को भी इसने ही रेलगाड़ी तक पहुंचने से रोका। 
गोधरा नरसंहार में शामिल कांग्रेसियों की पूरी संलिप्तता को दशानि 
से पहले आइए देखते हैं कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी विशेष 
अदालत ने अपने निर्णय में क्या कहा...? 
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विशेष अदालत ने 25 फरवरी 2044 को गोधरा कांड पर ऐतिहासिक 
फैसला सुनाया। अदालत ने 94 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी 
पाया जबकि 63 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया | सजा पाने 
वाले सभी 34 अपराधी मुसलमान हैं। इनमें Gt को सजा-ए-मौत 
तथा बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा मिली है | 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 23 








विशेष अदालत के जज पी. आर.पटेल ने जिन 44 दोषियों को 
फांसी की सजा सुनाई है, उनको साजिश रचकर 59 कारसेवकों की 
हत्या करने का दोषी माना और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' अपराध 
करार दिया। 

अपने 900 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि कि 4 
लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत सिर्फ हत्या 
में ही संलिप्तता साबित नहीं होती, बल्कि धारा-420 बी के अंतर्गत 
साजिश को अंजाम देने का मामला भी सिद्ध होता है। फांसी की 
सजा पाए 44 लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के लिए 
साजिश रची और उसे अंजाम देते हुए गाड़ी पर हमला किया, 
जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। 

अदालत ने अन्य 20 आरोपियों को इन साजिशकर्ताओं का साथ 
देने और ट्रेन पर लगातार पत्थर फेंकने का दोषी माना। इन दोषियों 
को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है | 








गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को साजिश रचकर जलाया 
गया : विशेष अदालत के जज पी.आर.पटेल ने अपने निर्णय में 
कहा कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को पूरी साजिश रचाकर 
जलाया गया। यह साजिश घटना से एक दिन पहले 26 फरवरी 
2002 की रात को अमन गेस्ट हाउस में रचा गया। अमन गेस्ट 
हाउस में साजिश रचने वालों में अमन गेस्ट हाउस का मालिक 
रज्जाक कुरकुर सहित चार और लोग शामिल थे। इसमें सलीम 
पानवाला, फारुख बाना, सलीम जर्दा और सलीम बाना शामिल en | 
इनमें सलीम पानवाला व फार्रुख बाना अभी भी पाकिस्तान में छिपा 
बैठा है | 
जज पी.आर.पटेल के अनुसार, इस साजिश को 27 फरवरी 
2002 को अंजाम दिया गया, जब साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा 
स्टेशन के 'ए' केबिन के निकट चेन खींच कर रोका गया। गाड़ी 
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के रुकते ही अयूब पटालिया, इरफान कलंदर, महबूब पोषा, शौकत 
पटालिया और सिदिक बोहरा ने एस-6 और एस-7 कोचों को 
जोड़ने वाले हिस्से को काटा था। 

इसके बाद सभी एस-6 कोच में दाखिल हो गए, जिसमें बड़ी 
संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कारसेवक सवार थे। इन सभी ने 
बड़ी मात्रा में कोच के अंदर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी। 
इस पेट्रोल की खरीद एक रात पहले ही 'बावा' पेट्रोल पंप से कर 
ली गई थी। 

सरकारी पक्ष के वकील पंचाल के मुताबिक अदालत ने साबरमती 
एक्सप्रेस में आग लगाने की घटना को साजिश करार देने के लिए 
प्रत्यक्षदर्शी गवाहों व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा वैज्ञानिक 
साक्ष्य का भी उपयोग किया है। उनके मुताबिक अभियोजन पक्ष 
यह साबित करने में सफल रहा कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती 
एक्सप्रेस के एस-6 कोच पर करीब 4000 स्थानीय लोगों की भीड़ 
ने हमला किया a | 




















253 गवाहों व 4500 दस्तावेजों के आधार पर अदालत 
ने सुनाया फैसला : 





गोधरा नरसंहार की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 
हुई है। कांग्रेसियों, मानवाधिकारवादियों और और एनजीओ गिरोह 
गुजरात पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए, 
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में सीबीआई के पूर्व प्रमुख 
आर के राघवन के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन 
किया, जिसने इस पूरे मामले की जांच की | 

गोधरा मामले की पूरी सुनवाई साबरमती जेल में जून 2009 
में शुरू हुई। इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोटं का गठन भी गुजरात 
हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ था। अदालत ने इस जघन्य कांड में 
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22 फरवरी 20 को फैसला सुनाया। इस मामले में पूरे ट्रायल 
के दौरान 253 गवाहों की गवाही हुई और 4500 दस्तावेजी साक्ष्य 
अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए | 

इसके आधार पर 407 लोगों को गोधरा नरसंहार का मुख्य 
आरोपी बनाया गया, जिसमें से पांच की मौत ट्रायल के दौरान 
ही हो गई। इसमें आठ नाबालिग किशोर भी शामिल थे, जिनका 
मामला बाल अदालत में चल रहा है। कुल बचे 94 अभियुक्तों में 
से 6३ सबूतों के अभाव में बरी हो गए और 3 को सजा हुई | इन 
सजा पाने वाले 34 दोषियों में से को मौत की सजा और 20 
को उम्रकैद की सजा सुनाई गई | 








गोधरा के कथित मास्टरमाइंड जो संदेह का लाभ लेने 
में कामयाब रहे : 

विशेष जांच दल ने गोधरा नरसंहार में गोधरा स्थित मस्जिद्‌ 
के मौलाना मौलवी हुसैन उमर जी और कांग्रेस नेता व गोधरा 
नगरपालिका के अध्यक्ष बिलाल हुसैन कलोटा को इस हमले में 
मास्टर माइंड करार दिया था। अदालत ने इन दोनों को संदेह का 
लाभ देते हुए बरी कर दिया था। 














जांच दल की रिपोट के मुताबिक जिस वक्‍त हजारों मुसलमान 
साबरमती एक्सप्रेस को घेर कर उस पर हमला कर रहे थे, उस वक्त 
मौलाना उमर जी वहां की मस्जिद के लाउडिस्पीकर से हमलावरों 
को उकसा रहे थे। मस्जिद से 'मारो-काटो' की उद्घोषणा लगातार 
की जा रही थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों व जिंदा बचे लोगों ने भी 
अपने एफआईआर में इसका जिक्र किया था कि गोधरा स्टेशन के 
नजदीक स्थित मस्जिद से लगातार 'काफिरों को मारो-काटो' 'एक 
भी बचने न पाए' की उदघोषणा की जा रही थी। अभियोजन पक्ष 
का तर्क था कि गिरफ्तार अभियुक्तों के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस 
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को जलाने की साजिश रचने और उसे आग के हवाले करने वाले 
में शामिल सलीम पानवाला और फार्रुख बाना ने उनसे कहा था कि 
मौलाना उमरजी का यह आदेश है कि बाबरी मस्जिद का बदला 
लेना है। इसके लिए अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस से लौट रहे 
कारसेवकों पर हमला करना है। हालांकि जांच दल मौलाना उमरजी 
की सीधी संलिप्तता के साथ-साथ यह साबित करने में भी नाकाम 
रहा कि मस्जिद से यह उदघोषणा मौलाना उमर जी ने ही किया 
था, जिसके कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए विशेष अदालत ने 
बरी कर दिया। 








जांच दल ने जिस दूसरे शख्स को गोधरा नरसंहार का मास्टर 
माइंड बताया था वह गोधरा नगरपालिका का अध्यक्ष बिलाल हसन 
कलोटा था। कलोटा गोधरा कांग्रेस का पदाधिकारी और घटना के 
वक्त नगरपालिका अध्यक्ष था। पेशे से वकील और नगरपालिका 
अध्यक्ष होने के कारण वह इलाके में काफी दबदबा रखता था। उस 
पर आरोप था कि साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के लिए स्थनीय 
मुसलमानों की भीड़ को उसी ने इकट्ठा किया था। अभियोजन पक्ष 
उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नाकाम रहा, जिसके कारण उसे 
संदेह का लाभ मिल गया | 




















वैसे गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा गठित नानावती कमीशन ने भी 
मौलवी हुसैन उमर जी और गोधरा नगरपालिका के अध्यक्ष बिलाल 
हुसैन कलोटा को इस हमले का मास्टर माइंड करार दिया था, 
लेकिन अभियोजन पक्ष इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में 
कामयाब नहीं हो सका | 
रामभक्तों को जलाकर मारने वाले कई जेहादी अभी 
भी हैं पाकिस्तान में : 

59 रामभक्तों को जलाकर मारने वाले जेहादी मानसिकता के 
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मुसलमान किसी दूसरे देश से नहीं आए थे, बल्कि इस देश के 
गुजरात प्रांत के गोधरा के निवासी हैं। घटना को अंजाम देने वाले 
कई जेहादी आज पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, इनमें दो पूर्व 
कांग्रेसी कार्यकर्ता सलीम पानवाला व फार्रुख बाना भी शामिल 
el स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के मुताबिक सलीम हाजी 
इब्राहिम पानवाला, शौकत अहमद चरखा उर्फ लालू एवं फार्रुख 
बाना को गोधरा मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यह 
तीनों अभी भी फरार F | 

गोधरा नरसंहार में जांच के दौरान पता चला कि चार अभियुक्त 
पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसमें से एक इब्राहिम दांतिया उर्फ कचूका 
को 2009 में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह ट्रेन के 
रास्ते पाकिस्तान से भारत लौटा था। हालांकि गुजरात पुलिस व 
एसआईटी उसके खिलाफ कुछ खास सबूत पेश नहीं कर पाई, 
जिसके कारण विशेष विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी 
कर fear | 


























उसी से पता चला कि सलीम हाजी इब्राहिम पानवाला और 
शौकत अहमद चरखा उर्फ लालू अभी भी पाकिस्तान में रह रहा है। 
जबकि फार्रुख बाना का कहीं पता नहीं है। इब्राहिम की गिरफ्तारी 
की खबर के बाद वह पाकिस्तान के करांची से फरार हो गया और 
इस वक्‍त किस देश में है इसका पता न तो गुजरात पुलिस को 
है और न ही देश के इंटेलिजेंश ब्यूरो को। इसी वजह से उसके 
खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सका है, जबकि 
सलीम पनवाला व शौकत चरखा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर 
नोटिस जारी किया हुआ है। भारत से भागने से पहले इन्हें बड़ी 
आसानी से दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से वीजा भी मिल 
गया था, जो दर्शाता है कि इन्हें भारत से भागने में किस तरह की 
राजनीतिक मदद मिली थी | 
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कांग्रेसी कार्यकर्ता को फांसी व उम्रकैद की सजा 
भी मिली और कुछ पाकिस्तान में भी छिपे हैं, लेकिन 
क्या कभी इस पर मीडिया में चर्चा देखी या सुनी है? 
= नरसंहार के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करने गई 
जस्टिस तेबतिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, “नगरपालिका 
का कांग्रेस सदस्य हाजी बिलाल इलाके में 'बिन लादेन ऑफ 
गोधरा' के नाम से जाना जाता है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार 
किया है। वह नगरपालिका के व्हीकल कमेटी का चेरमैन भी 
है | इसके अलावा इस घटना में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
फार्रख बाना और गोधरा नगरपालिका में कांग्रेस पार्टी का 
सक्रिय सदस्य अब्दुल रहमान दांतिया की संलिप्तता का भी 
पता चला है। इन तीनों की मौजूदगी यह दर्शाता है कि कांग्रेस 
के कार्यकर्ता साबरमती एक्सप्रेस को जलाने में बेहद सक्रिय 
रूप से शामिल रहे हैं।' 

59 रामभक्तों को साबरमती एक्सप्रेस में जलाकर मारने की 
घटना के तत्काल बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पांच लोगों का 
नाम प्रकाशित किया था, यह कह कर कि गोधरा कांड में गिरफ्तार 
ये लोग कांग्रेस के अधिकारी व कार्यकर्ता हैं। हालांकि इसके बाद 
कांग्रेस के इशारे पर इंडियन एक्सप्रेस सहित सभी अखबारों व 
इलेक्ट्रोनिक चैनलों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता व उनके 
नाम को पूरी तरह से दबा दिया। 







































5 मार्च 2002 को इंडियन एक्सप्रेस ने गोधरा नरसंहार में लिप्त 
जिन कांग्रेसी नेताओं के नाम व उनके पद प्रकाशित गए थे, वो हैं- 
4. महमूद हुसैन कलोटाः गोधरा नगरपालिका का अध्यक्ष एवं 
जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संयोजक 
2. सलीम अब्दुल गफ्फार शेख: पंचमहल युवा कांग्रेस अध्यक्ष 
3. अब्दुल रहमान अब्दुल माजिद दांतियाः कांग्रेस कार्यकर्ता 
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4. फार्रुख बाना: जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव 

5. हाजी बिलाल: इलाके का प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता 

अब विशेष अदालत के फैसल पर गौर were! अदालती 
फैसले में जिन 3 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें इन पांच 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से तीन के नाम शामिल हैं | मसलन, हाजी 
बिलाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं, अब्दुल रहमान 
दांतिया और फारुख बाना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 
जबकि महमूद हुसैन कलोटा को संदेह का लाभ देकर बरी कर 
दिया गया है। 

इनके अलावा एक और नाम है, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित 
नहीं किया था, वह है सलीम हाजी इब्राहिम पानवाला | भाजपा प्रवक्ता 
मीनाक्षी लेखी ने 23 जुलाई 2043 को 'टाइम्स नाउ' चैनल पर बहस 
के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था, “यह साबित हो गया है कि गुजरात 
के दंगे कांग्रेस ने कराये थे। अगर आप देखेंगे तो जिन लोगो ने 
गोधरा में ट्रेन में हिंदुओं को जिंदा जलाया था, उनमें से एक सलीम 
हाजी पानवाला कांग्रेस पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता रहा है |” 




















कांग्रेसी कार्यकर्ता हाजी बिलाल गोधरा का 'बिन 
लादेन' था : 








रामभक्तों को जलाकर मारने में फांसी की सजा पाने वाले हाजी 
बिलाल को 'गोधरा का बिन लादेन' कहा जाता था। रिपोर्ट के 
मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस पर हमलावर स्थानीय मुसलमानों की 
भीड़ (हिंदुओं को मारो-काटो' के साथ-साथ 'लादेन ना दुश्मनों को 
मारो' का नारा भी लगा रही थी। यह 'लादेन' तालिबान का पूर्व 
सरगना ओसामा बिन-लादेन नहीं, बल्कि हाजी बिलाल था! 
जस्टिस तेबतिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, “हाजी 
बिलाल गोधरा में नगरपालिका का कांग्रेसी सदस्य और व्हिकल 
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a का चेयरमैन था। घटना को अंजाम देने से कुछ रात पहले 








वह गोधरा के फायर स्टेशन का निरीक्षण करने भी गया a” 





हाजी बिलाल पूर्व जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक 
व गोधरा नगरपालिका अध्यक्ष महमूद हुसैन कलोटा का दायां हाथ 
था। नगरपालिका का चुनाव जीतने से पहले महमूद हुसैन कलोटा 
कई वर्षो तक कांग्रेस के गोधरा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का 
संयोजक रहा था। 43 वर्षीय हाजी बिलाल का पुराना आपराधिक 
इतिहास रहा है। कलोटा के समर्थन से ही वह नगरपालिका का 
सदस्य बना था| 























हाजी बिलाल ने रेलगाड़ी में पॉकेटमारी से अपने आपराधिक 
करियर की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे रेलवे स्टेशन व स्टेशन 
यार्ड पर उसने आपराधिक कब्जा स्थापित कर लिया। पॉकेटमारी 
व यात्रियों के सामानों की चोरी के गिरोह को चलाने के अलावा 
जुएबाजी, सट्टेबाजी व पार्सल के माल की चोरी में भी वह लिप्त 
था। यही नहीं, मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन, बड़ौदा, आनंद आदि जाने 
वाली रेलगाड़ियों में भीख मांगने वाले भिखारियों का उसने बड़ा 
गिरोह खड़ा कर लिया। अपने बढ़ते कुकृत्यों के कारण वह स्थानीय 
माफियाओं व राजनीतिज्ञों के संपर्क में आया। स्थानीय माफिया 
यूसुफ गोधरावाला के जरिए वह अहमदाबाद के डॉन अब्दुल लतीफ 
के संपक में आया और उसका दायां हाथ बन गया। 























पुलिस के दबाव से घबरा कर अब्दुल लतीफ भागकर पाकिस्तान 
के करांची में जा छुपा था। हाजी बिलाल ने लतीफ के कहने पर 
उसकी दूसरी पत्नी मेहरुन्निसा और साले अब्दुल रऊफ को नकली 
पासपोर्ट के सहारे उसके पास करांची भेजने में मदद की थी | 4997 
में भारत आने पर लतीफ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। लतीफ 
के मरने पर उसने हुसैन दांतिया का साथ पकड़ा। दांतिया अंडरवर्ल्ड 
डॉन दाउद इब्राहिम के लिए जूए का कारोबार संचालित करता था| 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 3 





अपराध में दबदबा स्थापित करने के बाद उसने 'पॉवर' के लिए 
राजनीति का रास्ता पकड़ा | कांग्रेस के गोधरा जिला अल्पसंख्यक 
प्रकोष्ठ के संयोजक महमूद हुसैन कलोटा के जरिए पहले वह कांग्रेस 
का कार्यकर्ता बना और फिर नगरपालिका का सदस्य बन गया | कहते 
हैं, गुजरात ही नहीं, दिल्‍ली के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं तक उसने 
सीधी पहुंच बना ली थी। 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यही हाजी बिलाल गोधरा में साबरमती 
एक्सप्रेस के यात्रियों पर न केवल हमले को निर्देशित व संचालित 
कर रहा था, बल्कि अग्निशमन गाड़ियों को भी उसने ही स्टेशन के 
अंदर आने से रोक दिया था, जिसके कारण हिंदुओं को जल कर 
मरने से बचाया नहीं जा सका | 











गोधरा में हिंदू नरसंहार को अंजाम देने के बाद गाड़ी बदलते 
हुए पहले मोटरसाइकिल और बाद में टाटा सुमो से वह गुजरात से 
बाहर निकल कर मध्यप्रदेश के इंदौर और फिर मुंबई भाग निकला | 
उसकी योजना भागकर पाकिस्तान के करांची पहुंचने की थी। 
करांची भागने से पहले ही वह गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 

















विशेष अदालत ने गोधरा नरसंहार में उसके अपराध को बेहद 
संगीन मानकर उसे फांसी की सजा सुनाई है। हाजी बिलाल उस 
कांग्रेस का चेहरा है, जो खुद को तो धर्मनिरपेक्षता का झंडबदार 
बताती है, लेकिन जिसकी संलिप्तता भारतीय इतिहास के हर 
सांप्रदायिक दंगे में परिलक्षित होती रही है। 


गोधरा मामले में सांप्रदायिकता की we पर चली 
भारतीय मीडिया : 
गोधरा के बाद भड़के दंगे में मुसलमान पीड़ितों के परिवार 
को पिछले io सालों से दिखाती आ रही भारतीय मीडिया ने न 
तो सितंबर 2008 (नानावती कमीशन की रिपोर्ट जमा करने की 
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तारीख) को और न ही 25 फरवरी 20 (विशेष अदालत के निर्णय 
की तारीख) को ही साबरमती एक्सप्रेस में जल कर मरे हिंदुओं 
के परिवार के दर्द को आम जनता से बांटा! गुजरात हाईकोर्ट 
द्वारा गठित नानावती कमीशन व विशेष अदालत द्वारा साजिश की 
अवधारणा की पुष्टि होने के बावजूद मीडिया कुछ वामपंथी व 
सांप्रदायिक विचारकों के जरिए इसे झुठलाने में लगी रही! 

अदालती फैसले वाले दिन देश के सभी इलेक्ट्रोनिक मीडिया 
में बहस का मुद्दा यह नहीं था कि 3 लोगों को सजा हुई, बल्कि 
यह था कि फैसले से बरी हुए 63 लोगों को आठ सालों तक जेल 
में बंद रखा गया, जिससे उनका सामाजिक व पारिवारिक जीवन 
प्रभावित हुआ! मस्जिद के मौलाना उमरजी के परिवार का दर्द आम 
जनता को बताया और दिखाया जाता रहा कि देखिए इस मौलवी 
को आठ साल तक जेल में रहना पड़ा! इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू 
जैसे अंग्रेजी अखबारों ने यह कभी नहीं लिखा कि राम भक्त या हिंदू 
मारे गए, बल्कि यह लिखा कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कारसेवक 
मारे गए। वहीं, जब भी गुजरात दंगों की बात होती है तो मरने 
वालों के लिए 'मुसलमान' शब्द का जिक्र होता है जबकि उसमें 250 
से अधिक हिंदू भी मरे थे! कभी भी, किसी भी मीडिया में गोधरा 
नरसंहार के शिकार हुए 59 रामभक्तों के परिवार के दुख-दर्द को 
पर्याप्त जगह नहीं मिली! 
























































एक उदाहरण से समझाता हूं। अदालती फैसले के बाद ॥ 
मार्च 2044 को इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, “साबरमती एक्सप्रेस में 
जो कारसेवक जलाए गए उसमें से अधिकांश विश्व हिंदू परिषद 
के सदस्य थे।” जबकि उसी रिपोर्ट में अखबार आगे लिखता है 
“गोधरा के बाद भड़के दंगे में करीब 4200 लोग मरे, जिसमें से 
अधिकांश मुसलमान थे |” इसी से भारतीय मीडिया की सांप्रदायिक 
सोच का पता चलता है! इसी का नतीजा है कि बीबीसी, न्यूयॉर्क 
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टाइम्स जैसे विदेशी मीडिया ने भारत को मुसलमानों के लिए सबसे 
असुरक्षित जगह तक बताने में देर नहीं की! 


हिंदुओं की मौत पर यूपीए सरकार द्वारा पर्दा डालने 
की कोशिश : 

गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना के करीब ढ़ाई साल 
बाद कांग्रेस संचालित यूपीए-4 के रेलमंत्री और 'चौंपियन ऑफ 
सेक्यूलरिज्म' लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के 
पूर्व न्यायाधीश उमेशचंद्र बनर्जी को इस मामले की जांच का जिम्मा 
सौंप दिया | बनर्जी कमेटी के गठन का मकसद राजनैतिक था और 
यह साबित करना था कि ट्रेन पर मुसलमानों ने हमला नहीं किया, 
बल्कि ट्रेन के अंदर से ही आग लगी, जिसमें कारसेवक जल मरे। 
लालू के इस राजनैतिक जांच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित पूरी यूपीए सरकार की सहमति of! 














लालू यादव की धर्मनिरपेक्षता की पोल तत्काल खुल भी गई! उस 
समय बिहार में चुनाव था और लालू ने अपने 'माई' (मुस्लिम-यादव 
गठजोड़) समीकरण को साधने के लिए इस रिपोर्ट का तत्काल 
राजनैतिक उपयोग भी कर लिया। बनर्जी कमेटी ने जनवरी 2005 
में बिहार चुनाव से केवल दो दिन पहले यह रिपोर्ट दे दिया कि 
साबरमती एक्सप्रेस में बाहर से आग नहीं लगाई गई थी, बल्कि 
गाड़ी के अंदर से ही आग लगी थी और यह महज एक दुर्घटना भर 
थी! बनर्जी कमेटी, कांग्रेस चालित यूपीए सरकार व उसके रेलमंत्री 
लालू यादव का मतलब स्पष्ट था कि साबरमती एक्सप्रेस पर गोधरा 
के मुसलमानों ने हमला नहीं किया था, बल्कि रामभक्तों ने रेल के 
डिब्बे में खुद ही आग लगा ली और सामूहिक आत्मदाह कर लिया! 

हिंदुओं के प्रति नृशंसता दर्शाती बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट को 
साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में घायल हुए नीलकंठ तुलसीदास 
34 कपोत पब्लिकेशन हाउस 




















भाटिया ने अदालत में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 को गुजरात 
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बनर्जी कमेटी' पूरी तरह से 
अवैध और असंवैधानिक है। इसका गठन जानबूझ कर एक खास 
मकसद से किया गया प्रतीत होता है। प्राथमिक दृष्टि में इस कमेटी 
की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया जाता है। 

आखिर गोधरा में हुआ क्या था? एक पीड़िता की 
जुबानी दर्दनाक कहानी : 








साबरमती एक्सप्रेस में हुए हिंदुओं के नरसंहार की खबर जब 
अखबार में छपी तो उसमें एक किशोरी के बयान ने सभी का ध्यान 
अपनी ओर खींचा। 6 साल की छात्रा गायत्री पंचाल उस वक्त 
44 वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने परिवार के साथ अयोध्या से 
घर अहमदाबाद लौट रही थी। एस-6 बोगी में उसकी मां नीताबेन, 
उसके पिता हर्षद भाई पंचाल, उसकी दो बहनें प्रतीक्षा और छाया 
सहित 40 लोग उसकी आंखों के सामने जिंदा जलकर मर गए। 
वह अपने परिवार में अकेली बची थी | 

उस वक्त के उसके बयान के मुताबिक “27 की सुबह करीब 8 
बजे गाड़ी गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी। गाड़ी में सवार सभी कार 
सेवक “राम धुन' गा रहे थे। गाड़ी मुश्किल से 500 मीटर गई होगी 
कि अचानक रुक गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 
पटरी के दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग हाथ में तलवार, गुफ्ती 
आदि लेकर गाड़ी की ओर भागे आ रहे थे। वे लोग गाड़ी पर पत्थर 
बरसा रहे थे। गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोग डर गए और डर 
कर खिड़की दरवाजा बंद करने लगे | 

“बाहर के लोगों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वे लोग 
कह रहे थे, 'मारो-काटो', 'लादेन ना दुश्मनों ने मारो' और भीड़ 
ने ट्रेन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने खिड़की को तोड़ दिया 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी 35 









































और बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भाग न 
सके। उसके बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर पेट्रोल उड़ेल कर आग 
लगा दी। बोगी के अंदर घुसे हमलावर कारसेवकों को मार और 
लूट रहे थे। कम्पार्टनमेंट में हर ओर पेट्रोल और आग पसरता जा 
रहा था। हमलोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वहां कौन 
हमारी मदद को आता?” 


























“हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले कारसेवकों को बचाने के लिए 
बोगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ने उन्हें बाहर 
ही पकड़ लिया। ट्रेन के डिब्बे में हर ओर धुआं ही धुआं भर गया, 
जिसके कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा दम 
घुटने लगा था। मैं किसी तरह टूटी हुई खिड़की से कूद गई | बाहर 
खड़े लोग हमें पकड़ने के लिए दौड़े और डर के मारे हम फिर से 
जलती हुई ट्रेन की ओर भागे और केबिन तक पहुंचने में सफल रहे | 
अंदर मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता-पिता और बहनों को 
जिंदा जलते देखा। हम किसी तरह स्टेशन तक पहुंचने में सफल 
रहे जहां मैं अपनी मौसी से मिली | गाड़ी की बोगी पूरी तरह से जल 
चुकी थी। भीड़ चिल्ला रही थी थी। उस भीड़ में न केवल पुरुष थे 
बल्कि महिलाएं और हमारी उम्र के किशोर भी शामिल थे। हम 48 
लोग थे, जिसमें से 40 जिंदा जल कर मर गए |” 


























गोधरा की घटना के बाद जिस गायत्री का बयान मीडिया ने 
लिया, उसी गायत्री की मीडिया ने आज तक दोबारा से खबर 
नहीं ली है! उस गायत्री के लिए कोई dren सीतलवाड़, कोई 
अरुधति राय, कोई जावेद अख्तर, कोई शबाना आजमी या किसी 
महेश भट्ट ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई है? हां, लेकिन हर 
बार चुनाव के समय गुजरात दंगे के शिकार कुछ परिवारों को 
बार-बार तीस्ता-शबनम-जावेद-शबाना के बयान की चासनी में 
लपेटकर मीडिया दिखाती भी है और छापती भी है। 
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हिंदुओं के नरसंहार के लिए आखिर गोधरा को ही 
क्यों चुना गया : 

सवाल उठता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए 
गोधरा को ही क्यों चुना। दरअसल गोधरा का पुराना सांप्रदायिक 
इतिहास रहा है। यहां देश विभाजन के समय 4947 में जबरदस्त 
दंगा भड़का था। उसके बाद से यहां 4952, 4959, 964, 965, 
4967, 972, 4974, १980, 983, 4989, 4990 और 4992 में दंगा 
भड़क चुका है। 

यहां घांची मुसलमानों की बड़ी तादाद है, जो धार्मिक दृष्टि से 
बेहद कट्टर और जेहादी मानसिकता के हैं। जस्टिस तेबतिया कमेटी 
अपनी रिपोर्ट में लिखती है, गोधरा में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि 
दर देश में उनकी वृद्धि दर से कहीं अधिक है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 
यहां हिंदू-मुस्लिम का जनसंख्या का अनुपात 48:52 है | 

















यहां के मुसलमान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिसके कारण 
यहां के हर दूसरे-तीसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति अरब, अमीरात 
और अन्य मुस्लिम देशों में कमाने के लिए जाता है और जब वहां 
से लौटता है तो उसकी मजहबी कट्टरता की खुराक में वृद्धि स्पष्ट 
दिखती है! 
आतंकवाद नहीं, जेहाद की परिणति थी गोधरा : 














गोधरा की घटना ने इस देश के पूरे मानस को ही बदल 
दिया। आजादी मिलने के समय से ही बार-बार संप्रदायिकता और 
आतंकवाद की मार झेलता यह देश, पहली बार “इस्लामी जेहाद' की 
आग में झुलसा था। गोधरा का हमलावर कोई प्रशिक्षित आतंकवादी 
नहीं था! उसने ट्रेन को बम धमाके से नहीं उड़ाया था! न ही वह 
हाथ में एके-47 लेकर ट्रेन में घुसा और लोगों पर अंधाघुंध गोलियों 
की बौछार की! यह सांप्रदायिक घटना भी नहीं थी, जिसमें आवेश 
साजिश की कहानी-तथ्यों को जुबानी 37 





या गुस्से में आकर पड़ोसी ही पड़ोसी पर तलवार, चाकू, सरिया, 
बंदूक, जलती मशाल या ऐसे ही किसी हथियार को लेकर टूट 


पड़ता है। सांप्रदायिकता में दोनों समुदायों का नुकसान तय है। 








हिंदुओं व काफिरों को मारने का नारा दिया जा रहा था: 
गोधरा की घटना विशुद्ध रूप से जेहाद था, जिसमें सोच समझ 
कर साजिश रचकर हिंदुओं और काफिरों को मार डालो' का नारा 
बुलंद किया जा रहा था। इस जेहाद में गोधरा के केवल मुसलमान 
पुरुष ही नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाएं, बच्चे और किशोर भी शामिल 
थे। हिंदुस्तान में पहली बार खुले तौर पर किसी मस्जिद से 'मार 
डालो-काट डालो' का अजान दिया जा रहा था। पहली बार इसमें 
एक दुकानदार से लेकर सरकारी अधिकारी तक और नगर पार्षद 
से लेकर राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता व आम मुसलमान तक 
शामिल थे। 
महिलाएं और छोटे बच्चे तक शामिल थे इस जेहाद में 
गोधरा नरसंहार में मस्जिद का एक बुजुर्ग मौलवी से लेकर, नगर 
पार्षद, गेस्ट हाउस का मालिक, नेता, dey किशोर, सभी को 
अभियुक्त बनाया गया... मतलब गोधरा का हर तबका इस नरसंहार 
में शामिल था। सबसे भयानक बात तो नानावती कमीशन की रिपोर्ट 
में आई है। कमीशन ने अग्निशमन अधिकारियों का बयान दर्ज किया 
है। फायर बिग्रेड के कर्मचारियों के मुताबिक, “जब हमें सुचना मिली 
कि साबरमती एक्सप्रेस जलाई गयी है तो हम तुरंत आग पर काबू 
पाने के लिए चल पड़े, लेकिन सिग्लन फालिया के पास बड़ी संख्या 
में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे दमकल गाड़ी के सामने लेट गये। वो 
चिल्ला रहे थे, इनको तब तक मत जाने दो जब तक कि ट्रेन पूरी 
तरह जल न जाये!” यानी महिलाएं और बच्चे भी पुरुषों के कंधे से 
कंधा मिलाकर जेहाद का नारा बुलंद कर रहे थे! 


















































सेना का अधिकारी तक जेहादी मुसलमान बन गया था: 
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a नानावती कमीशन ने इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 





(सीआरपीएफ) के बर्खास्त अधिकारी नानूमियां का जिक्र किया है, 
जो दंगाई मुसलमानों की भीड़ को उकसा रहा था। मतलब सेना 
का अधिकारी भी जेहादी हो गया था! 











सरकारी अधिकारियों के लिए भी यह जेहाद ही था: 
गोधरा का असिस्टेंट कलेक्टर पूर्वी उप्र का मूल निवासी एक युवा 
मुसलमान था। 27 फरवरी 2002 यानी घटना वाले दिन से दो दिन 
पहले वह छुट्टी पर चला गया था और मार्च महीने के मध्य तक 
वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा जबकि उसका जिला संप्रदायिकता 
की आग में झुलस रहा था। मतलब जिला के एक वरिष्ठ मुस्लिम 
अधिकारी को दो दिन पहले से पता था कि साबरमती एक्सप्रेस 
जलाया जाना है! यानी इस इस्लामी जेहाद में एक उच्च स्तर का 
पढ़ा-लिखा सरकारी अधिकारी भी शामिल था! 


























दूसरा सरकारी अधिकारी एक सैय्यद मुसलमान रेलवे कर्मचारी 
था, जिसने दूसरी बार आउटर सिग्नल पर ट्रेन को रोका। चेन 
खींचने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे खिसकी, लेकिन उस प्वाइंटमैन ने 
उसे दोबारा रोक दिया। मतलब वह भी इस जेहाद का हिस्सा on! 











स्थानीय मुसलमानों की पूरी सहमति थी इस जेहाद में: 
गोधरा व उसके बाद भड़के दंगे का जायजा लेने पहुंची जस्टिस तेबतिया 
कमेटी ने गोधरा की घटना का जो समाजशास्त्रीय विवेचन किया है, वह 
दर्शाता है कि यह कोई आम सांप्रदायिक या आतंकी हमला नहीं, बल्कि 
इसमें गोधरा का अधिकांश मुसलमान शामिल था या उसे इसकी पूरी 
जानकारी थी! 

कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में सवार सभी स्थानीय 
मुसलमान यात्री गोधरा स्टेशन से पहले दाहोद रेलवे स्टेशन पर 
ही उतर गए थे। जब गाड़ी गोधरा में पहुंची तो उसमें एक भी 
मुसलमान यात्री सवार नहीं था, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी = 39 








मुसलमानों को इस पूरी घटना की जानकारी पहले से ही थी और 
उन्हें इस गाड़ी में सफर न करने या गोधरा से पहले उतर जाने 
की नसीहत दे दी गई थी! 

दूसरी बात, साबरमती एक्सप्रेस को एक हजार से दो हजार 
मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया था। सबसे बड़ी त्रासदी यह थी 
कि धूं-धूं कर जलती एस-6 बोगी से जान बचाने के लिए भागने 
वाले एक भी व्यक्ति को बाहर खडी मुसलमानों की भीड़ बाहर नहीं 
आने दे रही थी। उन्हें जल कर मरने के लिए अंदर ढकेल दिया 
जा रहा था। उन पर पेट्रोल फेंका जा रहा था। अगले दिन केवल 
35 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई, जो यह दर्शाता है कि दोषियों को 
बचाने के मामले में स्थानीय मुसलमान सामूहिक रूप से सहमत थे! 














इस जेहाद में कश्मीर, पाकिस्तान, बंग्लादेश व 
अफगानिस्तान तक के मुसलमानों का समर्थन मिला 











नानावती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की एक रात 
पहले अमन गेस्ट हाउस में जब साबरमती एक्सप्रेस को जलाने 
की योजना बन रही थी तो वहां दो कश्मीरी गुलामनबी और अली 
मोहम्मद भी मौजूद थे और कश्मीर की आजादी के लिए इसे जरूरी 
बता रहे थे। (जेहाद का कश्मीरी लिंक) 

जस्टिस तेबतिया कमेटी की रिपोर्ट कहती है, गोधरा कांड का 
एक मकसद भारत में हिंदू-मुसलमान दंगों को हवा देना था ताकि 
बंग्लादेश को अपने देश में रह रहे हिंदुओं के पूर्ण सफाए का मौका 
मिल जाए। (जेहाद का बंग्लादेशी लिंक) 








इस नरसंहार में पाकिस्तान का लिंक तो ट्रेन जलाकर फरार 
हुए आरोपी सलीम पानवाला व फारुख बाना की आज तक करांची 
में मौजूदी से ही स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा गुजरात पुलिस 
की जांच में यह सामने आया था कि 27 फरवरी 2002 से पहले 
40 कपोत पब्लिकेशन हाउस 


को 


गोधरा से करांची के बीच टेलीफोन कॉल : घनत्व बहुत अधिक 
बढ़ गया था। करांची से आईएसआई का कमांडर लगातार गोघरा 
के जेहादी मुसलमानों के संपर्क में था। आतंकियों से सहानुभूति 
रखने वाले मुसलमानों का वोट पाने के लिए कांग्रेस नेता शकील 
अहमद जिस आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदी को गुजरात दंगे का 
परिणाम बताते हैं, उसी के संस्थापक यासीन भटकल ने गिरफ्तारी 
के बाद बताया है कि करांची से ही इंडियन मुजाहिदीन को ऑपरेट 
किया जा रहा है। (जेहाद का पाकिस्तानी लिंक) 


























अफगानिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन के 
साक्षात्कार में कहा था “भारत के साथ हमारे रिश्ते इस बात पर 
निर्भर करते हैं कि भारत अपने यहां अल्पसंख्यक मुसलमानों के 
साथ कैसा सुलूक करता है!” और संयोग देखिए कि जिस दिन 
गोधरा में ट्रेन को जलाने की घटना हुई उस दिन अफगानिस्तान के 
प्रधानमंत्री दिल्‍ली में ही थे। तो क्या यह सिफ महज संयोग था?... 
या फिर गोधरा के घटना की जानकारी उन्हें पहले से थी और वह 
यहां यह देखने आए थे कि इसकी प्रतिक्रिया में देश के अल्पसंख्यक 
मुसलमानों के साथ भारत कैसा सुलूक करता है! (जेहाद का 
अफगानी लिंक) 


निष्कर्षः 


इतने सारे सबूत यह शक तो पैदा करते ही हैं कि अफगानिस्तान 
से लेकर बंग्लादेश तक...और कश्मीर से लेकर गोधरा तक अंदर 
ही अंदर एक सुर में इस्लामी जेहाद' का नारा बुलंद किया जा 
रहा था। इस सबमें यदि सबसे अधिक किसी का फायदा हुआ 
तो वह हाजी बिलाल की पार्टी कांग्रेस को हुआ! 


























9, 2%, अंक: 
oe ३९ ९५९ 


साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी Aq 











गोधरा के बाद पूरे हु में दिखा 
कांग्रेसियों का दंगाई चेहरा! 
Seer कांग्रेसी नेताओं का तो पूरा परिवार दंगे में शामिल था। 


° गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड में भी कांग्रेसी नेता थे शामिल। 
° कांग्रेस अध्यक्षा को भी भेजी गई थी दंगाई नेताओं की लिस्ट। 









46 अक्टूबर 2003 को TSEN फास्ट ट्रैक कोर्ट में लोग दम 
साधे जज साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। गोधरा के बाद 
पूरे गुजरात में भड़के दंगे के एक मामले में उस दिन फैसला 
सुनाया जाना था। जस्टिस सी.के सोलंकी जब अदालत में आए 
तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जज साहब ने कुर्सी पर बैठते ही 
अदालती कार्यवाही शुरू की और कुछ समय बाद पन्नों को पलटना 
हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ज्यों ही अदालत का फैसला 
आना शुरू हुआ अभियुक्त से दोषी साबित हो चुका आबिद हुसैन 
गश खाकर गिर पड़ा। अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाते ही 
उसके पैर कांपने लगे और वह वहीं बेहोश हो गया, जिसके बाद 
उसके परिजनों ने उसे संभाला और वे भी रो-रो कर अदालत में 
नाटकीय दृश्य उपस्थित करने लगे। यह आबिद हुसैन और कोई 
नहीं वडोडरा के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस पार्षद निसार हुसैन 
उफ निसार बापू का बेटा है। अदालत ने उसे 'लाल अखाड़ा' केस 
में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 
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कांग्रेसी नेता निसार बापू का पूरा परिवार दंगे | था 
शामिल: 

गोधरा के बाद गुजरात में भड़के दंगे के दूसरे चरण में जो 
दंगा शुरू हुआ था, उसमें बेस्ट बेकरी' के अलावा वडोडरा का 
'लाल अखाड़ा' मामला भी शामिल था। 22 मार्च 2002 को लाल 
अखाड़ा के रेशमवाली गली के नजदीक पंकज चौहान नामक एक 
हिंदू युवक को कुछ मुसलमानों ने घेर कर नृशंसतापूर्ण तरीके से 
मार डाला था। इस पूरे मामले में कांग्रेस के पार्षद व शहर के 
पूर्व डिप्टी मेयर निसार हुसैन उर्फ निसार बापू सहित उनके पूरे 
परिवार को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें निसार हुसैन को तो 
संदेह का लाभ मिल गया, लेकिन उसके बेटे आबिद हुसैन, दामाद 
अकरम शेख, मोहम्मद इशाक व आरिफ शेख को उम्रकैद की सजा 
सुनाई गई थी। निसार बापू की सजा भी तय थी, लेकिन 40 गवाह 
अपने पूर्व की गवाही से मुकर गए, जिसके कारण उसे संदेह का 
लाभ मिल गया। लेकिन उसके बेटे व दामाद को मिली सजा से 
यह साबित हो गया कि कांग्रेसी नेता निसार बापू का पूरा परिवार 
गुजरात के सांप्रदायिक दंगे में शामिल था| यह तो एक निसार बापू 
की कहानी है, ऐसे कई (कांग्रेसी निसार ay गुजरात दंगे के दौरान 
आम लोगों का खून सड़कों पर बहा रहे थे! 












































एहसान जाफरी की हत्या में भी कांग्रेसी नेता हो चुका 
है गिरफ्तार : 

दूसरे मामले पर आते हैं। गुलबर्ग सोसायटी केस को मीडिया ने 
सबसे अधिक उछाला इसलिए इस केस पर रोशनी डालना जरूरी 
है। इस सोसायटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 
69 लोगों की दंगाईयों ने हत्या कर दी थी। घटना के चार साल 
बाद इस केस में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस एनजीओ चलाने 
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वाली तीस्ता सीतलवाड़ के कहने पर एहसान की पत्नी जाकिया 
जाफरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को 
इसमें अभियुक्त बनाया था, जिसमें अदालत ने नरेंद्र मोदी को सभी 
आरोपों से बरी कर दिया है। 

घटना के वक्‍त अपनी पहली प्राथमिकी में जाकिया जाफरी ने 
यह दर्ज कराया था कि उन्हें व उनके साथ के अन्य लोगों को 
गुजरात पुलिस ने ही बचाया था, लेकिन चार साल बाद वह तीस्ता 
के कहने पर नरेंद्र मोदी व अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज 
कराने पहुंची थीं। तथ्य तो यह है कि उत्तेजित भीड़ पर पहले 
एहसान जाफरी ने अपने हथियार से गोली चलाई थी, जिसके बाद 
भीड़ भड़क उठी | गुजरात पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दंगाई भीड़ 
पर गोली चलाई, जिसमें पांच हिंदू दंगाई मारे गए थे। पुलिस ने 
गुलबर्ग सोसायटी को घेर कर खड़े करीब 40 हजार दंगाईयों के 
बीच से लगभग 480 लोगों को बचाया था| 


















































सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) ने इस 
मामले में 8 अप्रैल 202 को नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए 
क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था| इस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर 
44 अप्रैल 202 को विशेष अदालत ने निर्णय सुनाया, “नरेंद्र मोदी 
एवं 57 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, 
जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने किसी तरह का आपराधिक 
षड्यंत्र किया है|” 


अदालत के इस निर्णय से नरेंद्र मोदी की घोर विरोधी dra 
सीतलवाड़ तिलमिला उठी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी 
पर ही सवाल उठाने लगी। वह किसी अन्य जांच एजेंसी से इस 
मामले की जांच कराने और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 
करने की मांग लेकर जाकिया के साथ दोबारा अदालत पहुंची। 
अपने 544 पेज के हलफनामे में जाकिया ने एसआईटी के प्रति 
44 
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अविश्वास जताकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति ही अविश्वास 
जताया, जिसमें oe देश की अंग्रेजी और इलेक्ट्रोनिक मीडिया का 
भरपूर सहयोग भी मिला। लेकिन 26 दिसंबर 2043 को अदालत ने 
उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया और इस पूरे मामले 
में नरेंद्र मोदी को बेगुनाह ठहराते हुए क्लीन चिट दे दिया। 

पहले एसआईटी और बाद में अदालत से क्लीन चिट मिलने 
के बाद भी कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं और भारतीय मीडिया द्वारा 
नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला जारी है। लेकिन एहसान जाफरी 
की हत्या में किस कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया और किन 
कांग्रेसियों का नाम सामने आया, उस सच्चाई को भारतीय मीडिया 
आज तक देश की आम जनता से छुपाए हुए है! 

एसआईटी ने वर्ष 2009 में इस मामले में उस इलाके के प्रमुख 
कांग्रेस नेता मेघसिंह चौधरी को गिरफ्तार किया था। उन पर भीड़ 
को उकसा कर एहसान जाफरी की हत्या कराने का आरोप है। 
स्पेशल ट्रायल कोर्ट में सायराबानो सलीम भाई सिंधी ने अपनी 
गवाही के दौरान बताया था कि मेघसिंह व अहमदाबाद के पूर्व 
डिप्टी मेयर जगरूप सिंह राजपूत उस दिन घटनास्थल पर मौजूद 
थे। दोनों ने छत पर खड़े होकर भीड को एहसान जाफरी के घर 
पर हमला करने के लिए उकसाया था। 
wer द्वारा सोनिया गांधी को फोन किए जाने की 
बात को छुपा लिया गया : 

dra के साथ मिलकर मीडिया लगातार कहती रही है कि 
एहसान जाफरी ने खुद को भीड़ से घिरा देखकर बचाव के लिए 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन मोदी ने फोन पर 
oe free दिया था। हालांकि अदालत में यह बात साबित नहीं 
हो पाई है। लेकिन मीडिया देश की जनता को यह कभी नहीं 
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बताती कि एहसान ने अपनी जान बचाने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष 
सोनिया गांधी को भी फोन किया था और स्थानीय कांग्रेस नेता अमर 
सिंह चौधरी को भी फोन मिलाया था, लेकिन उन दोनों ने भी उन्हें 
बचाने के लिए मदद नहीं भेजी थी | 








गुलबर्ग सोसायटी मामले में जमियत-उलेमा-ए-हिंद के सचिव 
एन ए फारुखी ने अगस्त 2003 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार 
से बातचीत में बताया था कि पूर्व सांसद एहसान जाफरी ने अपनी 
और अपने लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया 
गांधी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं 
भेजी | वो चाहतीं तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं को 
सहायता के लिए भेज सकती थीं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं 
उठाया | 











एहसान की हत्या में अहमदाबाद के पूर्व मेयर का नाम 
भी आ चुका है सामने : 





वरिष्ठ पत्रकार व शोधकर्ता मधु किश्वर ने 2002 के बाद गुजरात 
की स्थिति का अध्ययन करते हुए 'मोदीनामा' नामक पुस्तक लिखी 
है। 'मोदीनामा' में एहसान जाफरी की हत्या में एक अन्य कांग्रेसी 
नेता अहमदाबाद नगरपालिका के पूर्व मेयर हिम्मत सिंह पटेल का 
नाम है। 'मोदीनामा' में गुजरात के एक मुस्लिम कारोबारी जफर 
सरेशवाला के हवाले से वो लिखती हैं, 'एहसान जाफरी की हत्या 
में हिम्मत सिंह पटेल भी शामिल थे, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ ने 
उनका नाम न तो जांच एजेंसी को बताया और न ही अदालत को, 
जिसके कारण वो आज तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं|” 
जफर के मुताबिक, “हिम्मत सिंह पटेल सोनिया गांधी के बेहद 
करीबी नेताओं में शामिल हैं। सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी को 'मौत 
का सौदागर' कहा था, लेकिन हमारे लिए तो हिम्मत सिंह पटेल 
46 कपोतः पब्लिकेशन हाउस 


























मौत का सौदागर निकला!” 

"हिम्मत सिंह पटेल के नेतृत्व वाली अहमदाबाद म्यूनिसिपल 
कारपोरेशन ने दंगे की आड़ में सुभाष ब्रिज के नजदीक स्थित 
मशहूर वली दक्कनी मजार व मस्जिद पर बुलडोर चलवा कर सड़क 
बनवा दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शोर मचाने वाले कांग्रेसियों 
ने 48 वीं सदी के मशहूर कवि वलि camel के नाम पर स्थित इस 
मजार को मटियामेट कर दिया, लेकिन विडंबना देखिए कि न तो 
मीडिया में यह खबर बना और न ही कानून की गिरफ्त में ही वह 
आया |" 











बकौल सरेशवाला, “इसके बाद मुसलमानों का एक 
प्रतिनिधमंडल हिम्मत सिंह पटेल से जाकर मिला। प्रतिनिधि मंडल 
के सदस्यों ने कहा कि दंगाईयों ने तो मजार व मस्जिद के केवल 
एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आपने उन दोनों पर 
बुलडोजर क्यों चलवा दिया? आपमें और विश्व हिंदू परिषद में फिर 
फक क्या रह गया? हिम्मत सिंह पटेल ने जवाब दिया, आपकी 
मर्जी है, जो चाहें सोचें! वर्ष 2007 में सोनिया गांधी जब भी गुजरात 
दौरे पर आई थी, गुजरात के मुसलमानों ने हिम्मत सिंह पटेल को 
हर वक्‍त उनके साथ-साथ मौजूद देखा। ये है कांग्रेस की असली 
फितरत!" 























सरेशवाला के अनुसार, "हमारे लिए वली दक्कनी मजार बाबरी 
मस्जिद से कम महत्वपूर्ण नहीं था! बाबरी मस्जिद एक प्रतीक है, 
जिस पर विश्व हिंदू परिषद के लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन 
कांग्रेसियों ने तो मजार और मस्जिद को तोड़ कर सड़क बनवा दिया 
और सेक्यूलर मीडिया ने इसकी चर्चा तक नहीं की!” 
दंगे में कांग्रेसियों के शामिल होने की पोल तीस्ता के 
सहयोगी ने भी खोली : 
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दंगे में कांग्रेसियों की संलिप्तता की पोल तीस्ता सीतलवाड़ के 
एक सहयोगी रईस खान पठान ने भी खोली थी। गुजरात दंगों के 
समय मौके पर मौजूद रहकर रईस खान ने दंगाईयों और घटना 
स्थल की तस्वीरें ली थी और पीड़ितों की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। 
बाद में इसका उपयोग तीस्ता ने अदालत में सबूत के तौर पर किया 
था। रईस खान के अनुसार, “उन तस्वीरों में विश्व हिंदू परिषद, 
बजरंग दल और भाजपा कैडर के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी 
दिख रहे थे। तीस्ता ने दंगाई भीड़ में शामिल कांग्रेस नेताओं व 
कार्यकर्ताओं की तस्वीर को हटा दिया। यही नहीं, अन्य हिस्से में 
मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के घरों, दुकानों व कारोबार पर हुए हमले 
की तस्वीर को भी उसने नष्ट कर दिया ताकि दंगे का केवल वह 
चेहरा दिखे, जिसे वो दिखाना चाहती हैं|” 
दंगे में बड़े पैमाने पर शामिल थे कांग्रेसी : 

गोधरा के बाद गुजरात में भड़के दंगे में कांग्रेस के नेताओं व 
कार्यकर्ताओं ने दंगाईयों के साथ मिलकर जमकर मार-काट मचाया 
था| कहीं-कहीं तो कांग्रेस के तत्कालीन विधायक और सांसद दंगे 
का नेतृत्व भी कर रहे थे। 
































जमियत-उलेमा-ए-हिंद ने गुजरात दंगा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा था। पत्र में उन 25 कांग्रेसी नेताओं 
का नाम था, जो गुजरात दंगे में लगातार शामिल थे। तत्कालीन 
कांग्रेसी पार्षद से लेकर मंत्री तक इन दंगों का नेतृत्व कर रहे थे। 
इस पत्र को सोनिया गांधी के राजनैतिक सलाहकार और गुजरात 
से ही नेता अहमद पटेल को भी भेजा गया था। गुजरात दंगा के 
42 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो अहमद पटेल ने और न ही स्वयं 
सोनिया गांधी ने ही आज तक इनमें से किसी कांग्रेसी नेता पर 
कार्रवाई की है। 'वामपंथी स्कूल' से निकले और 'कांग्रेस स्कूल ऑफ 
मैनेजमेंट' से स्नातक भारतीय मीडिया ने भी गुजरात दंगे में कांग्रेस 
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की संलिप्तता पर कभी कोई चर्चा नहीं की! 
दंगाईयों के साथ कांग्रेसी विधायक कर रहे थे बैठक: 
जमियत-उलेमा-ए-हिंद ने 29 अप्रैल 2002 को कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा था, उसमें तत्कालीन कांग्रेसी 
पार्षदों, विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का नाम 
शामिल था। लेकिन जब जेहादियों के साथ मिलकर गोधरा में ट्रेन 
जलाने में कांग्रेसी ही आगे रहे हों और उनका मकसद ही गुजरात 
सहित पूरे देश में हिंदू-मुसलमान दंगे को भड़काना हो, तो फिर उन 
पर कांग्रेस आलाकमान आखिर कार्रवाई कैसे करता? 





जमियत-उलेमा-ए-हिंद (जियूएच) के महासचिव महमूद असद 
मदनी के मुताबिक “हमारे गुजरात शाखा ने 24 मार्च 2002 को 
वडोडरा के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था। हमने बताया था 
कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने की घटना के बाद कांग्रेस 
के विधायक योगेश पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू 
परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की 
थी। कांग्रेस पार्षद चिन्नम गांधी ने इन सभी कार्यकर्ताओं को दंगे 
के लिए अलग-अलग काम बांटा था और उन्हें निर्देश दिया था। 
उनका कहना था कि उन्हें पुलिस का पूरा समर्थन हासिल है, 
इसलिए बिना डर के कार्रवाई को अंजाम दिया जाए |” 








महमूद असद मदनी के मुताबिक, “इसमें जिला स्तर के कांग्रेस 
कार्यकर्ता शामिल थे। मेहसाना और पाटन जिला के सांसद आत्माराम 
पटेल सहित 8 कांग्रेसी नेताओं की भूमिका दंगे में थी। पहली मई 
2002 को मेहसाना से सांसद आत्माराम पटेल को एक फैक्स भी 
भेजा था, जिसमें स्पष्ट तौर पर हमने लिखा था कि दंगे के दौरान 
सरदारपुर एवं लाडोई गांव में आप दंगाईयों और अपराधियों के पक्ष 
में खड़े दिखे। आपने मुसलमानों की कोई मदद नहीं की!” 
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“आनंद में दंगाईयों का नेतृत्व गुजरात यूथ कांग्रेस के सचिव 
ने किया, जिसमें 45 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन इनमें ही 
पाटल के सांसद प्रवीण राष्ट्रपाल ने दंगों के दौरान खुलकर हमारी 
मदद की, जिसकी हम सराहना करते FI" 





जेयूएच के सचिव एन. ए. फारुंखी के अनुसार, “दंगों के 
दौरान कांग्रेसियों की भूमिका बेहद नकारात्मक रही। यहां तक कि 
फोन करने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ही 
सांसद एहसान जाफरी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया | 
नगरपालिका पर पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन दंगों 
के बाद भी पीड़ितों के राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए कांग्रेसी 
आगे नहीं आए। पीड़ितों को उनके हाल और एनजीओ के भरोसे 
छोड़ दिया गया। 

जेयूएच का यह पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 9 अगस्त 2003 
को प्रकाशित हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने 
सोनिया गांधी के तत्कालीन कार्यालय प्रभारी अंबिका सोनी से जब 
इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने ऐसे किसी पत्र के मिलने से ही 
इंकार कर दिया। बाद में न तो इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया 
ने फॉलो किया और न ही किसी दूसरी मीडिया ने! इसकी वजह 
से दंगों में कांग्रेस की पूरी संलिप्तता ही आम जनता की नजरों से 
दबी रही | 
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आतंकियों का स्वागत है कांग्रेस , 
लेकिन आम मुसलमानों को मरने के लिए 
छोड़ दिया! 


* कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने गुजरात में पुलिस फोर्स भेजने 
से किया था इंकार। 

° इंकार का पत्र भी दंगा समाप्त होने के बाद भेजा था। 

° आतंकियों के पक्ष में कांग्रेस नेताओं के 'बोल-वचन" 









मुसलमानों की रहनुमाई का दिखावा करने वाली कांग्रेस पार्टी 
ने आजादी के बाद से ही आम मुसलमानों को भय और आतंक के 
माहौल में जीने को मजबूर किया हुआ है! भागलपुर हो या आसाम, 
मेरठ हो या महाराष्ट्र, कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित उनके 
शासन वाले प्रशासनिक तंत्र ने दंगे की आड़ में मुस्लिम समुदाय 
को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है! और तो और, सबूत मिटाने 
के लिए प्राथमिकी दर्ज न करने से लेकर मीडिया मैनेजमेंट तक के 
सारे हथकंडे कांग्रेस अपनाती रही है! हां, मुसलमानों की आंख में 
धूल झोंकने के लिए उसने हमेशा कट्टरपंथियों और आतंकवादियों 
के सुर में सुर मिलाया है ताकि मुस्लिम समुदाय को यह कर्णप्रिय 
लगे और भय, भूख व पिछड़ेपन के आधार पर बनाया गया 'थोक 
मुस्लिम वोट de’ हमेशा के लिए बना रहे! 
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हाफिज सईद के लिए ‘sf और गुजराती मुसलमानों 
के लिए पुलिस सहायता नहीं : 

कांग्रेस की मान्यता रही है कि आम मुसलमान इस्लामी चरमपंथियों 
से सहानुभूति रखता है! इसलिए कभी कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान 
के सबसे बड़े दुश्मन और लश्कर कमांडर हाफिज सईद को 'श्री' 
और 'साहब' कहते हैं तो कभी पूरी दुनिया को आतंकी हमलों से 
दहलाने वाला पूर्व अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन उनके 
लिए 'ओसामा जी' हो जाता è! लेकिन जब भी आम मुसलमानों को 
सम्मानजनक जिंदगी देने और संकट के समय सहायता पहुंचाने की 
बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है! 

2002 के गुजरात दंगे के समय स्थिति पर बेहतर नियंत्रण के 
लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी तीन राज्यों से पुलिस 
फोर्स भेजने की मांग की थी। तब तीनों राज्यों में कांग्रेस की 
सरकार थी और तीनों ही राज्यों ने साफ तौर पर पुलिस सहायता 
देने से मना कर दिया था! पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों से 
सर्वाधिक सहानुभूति रखने का दिखावा करने वाले कांग्रेस महासचिव 
दिग्विजय सिंह भी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल थे! 

दिग्विजय सिंह वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 
गुजरात में अपने यहां से पुलिस फोर्स भेजने से न केवल इंकार 
किया, बल्कि जवाबी पत्र भी 42 दिन बाद भेजा ताकि गुजरात 
सांप्रदायिकता की आग में जलता रहे और उनकी पार्टी को मुसलमानों 
के भय का दोहन करने का भरपूर मौका मिले! इसका मौका भी 
मिला, और केवल दो साल के भीतर मुसलमानों को नरेंद्र मोदी का 
डर दिखाकर और सेक्यूलरिज्म के नाम पर मौकापरस्त क्षेत्रीय दलों 
को साथ मिलाकर कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बना लिया! 


























मुसलमानों से सच्चाई छुपाने के लिए देश के अंदर 
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है महागठजोड़ : 

मुस्लिम समुदाय के प्रति कांग्रेस की सोच साफ है कि 'यदि 
आतंकवादी हो तो तुम्हारा तहेदिल से स्वागत है, लेकिन यदि सिर्फ 
और सिर्फ मुसलमान हो तो गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और मौत 
तुम्हारा नसीब èl 60 सालों से कांग्रेस और बाद में उसे सहयोग 
देने वाले मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, नीतीश 
कुमार, रामविलास पासवान जैसे क्षत्रप मुसलमानों को डराए रखने 
और बरगलाने के लिए इसी फिलोसॉफी पर चल रहे हैं! इसके 
लिए कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के मुल्ला-मौलवी, पढ़ी-लिखी 
जमात, वामपंथी विचारक और उर्दू प्रेस जिम्मेवार हैं। मुस्लिम 
विरोधी सच्चाई आम मुसलमानों तक न पहुंचे, इसके लिए तथाकथित 
Weyer पार्टियों के साथ इस बुद्धिजीवी तबके का गठजोड़ है, 
जिसके एवज में इन्हें हर तरह से लाभान्वित किया जाता है! 











अमेरिका से मुस्लिम हित की बात, धरातल पर इससे 
साफ इनकार : 





2002 में गोधरा के बाद गुजरात सांप्रदायिक दंगे की चपेट 
में था। दिसंबर 200 में संसद पर आतंकी हमला होने के कारण 
भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध था। पूरी भारतीय फौज 
ऑपरेशन WEY के तहत भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर wet हुई 
थी। तत्कालीन रक्षामंत्री जार्ज फर्नाडीस ने गुजरात के मुख्यरमंत्री 
से कहा कि सेना के आने में वक्त लगेगा। 

पहली मार्च 2002 को नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी राज्यों. 
महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा 
कि दंगों पर नियंत्रण के लिए वे अपनी अतिरिक्त फोर्स गुजरात में 
भेज दें | उन्हें एयरलिफ्ट कराकर तत्काल गुजरात ले आया जाएगा। 
उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, राजस्थान 
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के अशोक गहलोत और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह à | 
तीनों कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में मना कर दिया कि हमारे 
पास गुजरात भेजने के लिए अतिरिक्त फोर्स नहीं है। हद देखिए कि 
उस वक्त अमेरिका में बैठकर कांग्रेस के एक बड़े नेता मीडिया को 
'गुजरात में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है' जैसा बयान तो दे रहे 
थे, लेकिन यहां धरातल पर उनके मुख्यमंत्री मुसलमानों की सहायता 
के लिए आगे आने से साफ मना कर रहे थे। 











भारतीय संविधान कहता है कि दंगे की स्थिति में कानून 
व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री सेना सहित 
अपने पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग कर सकता 
है, लेकिन कांग्रेस को आखिर संविधान की याद ही कब रही है? 
मैं उन पत्रों में से एक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए 
पत्र व 42 दिन बाद उनकी ओर से आए जवाब को तस का तस 
प्रकाशित कर रहा हूं ताकि देश की जनता कांग्रेस के दोहरे चरित्र 
को अपनी नजर से देखे और यह जाने कि भारतीय मीडिया ने अपने 
व कांग्रेस के हित के लिए उन्हें किस तरह से छला है और अभी 
भी न जाने कितने ही सच से महरूम रखकर उन्हें धोखा दे रही है! 
वैसे 2008 के इंडिया टूडे सम्मिट' में नरेंद्र मोदी ने भरी मंच पर 
दिग्विजय सिंह से जब यह पूछा कि 2002 में आपने अपनी पुलिस फोर्स 
गुजरात भेजने से क्‍यों मना कर दिया था? तो दिग्विजय सिंह बगले 
झांकते देखे गए, लेकिन उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उनके 
चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। 
यही नहीं, मोदी ने 'नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' की बैठक में 
भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन 'एलियन के पैरों का निशान' ढूंढ़ने 
का दावा करने वाली भारतीय मीडिया ने इस खबर को ठीक ढुंग से 
कभी फॉलो नहीं किया, जिससे देश के मुसलमानों को गुजरात के 
मामले में कांग्रेस की असलियत का कभी पता ही नहीं चल सका! 
54 कपोत पब्लिकेशन हाउस 















































(क) गुजरात सरकार द्वारा 
7 मार्च 2002 को मप्र के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र की कॉपी 


GOVERNMENT OF GUJARAT 


No. 88.9/॥88/] 02002/] 73 
Home Department (Spl.) 
Sachivalaya, Gandhinagar 
Date:- |/3/2002 


To: 


The Chief Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh, 
Bhopal. (Madhya Pradesh). 


Su, 


As you are aware the ghastly incident of burning down of 58 passengers in the 
Sabarmati Express on 27" Feb., 2002 has had serious fall out on the law and order 
situation in Gujarat. Widespread incidents of arsoning, looting, murder and other 
violence have been reported from most part of the State since yesterday. 


The State Government has been trying its best to utilise all its available resources and 
has also requested Government of India to spare additional manpower for maintaining 
of law and order. However, Government of India has not in a position (sic) to spare 
more paramilitary forces in view of its commitment elsewhere. As the situation is 
spreading to villages and major highways are also being blocked, our resources are 
stretched to the maximum. We feel that the services of additional forces from 
neighbouring States like yours would help the State Government in handling this 
precious law and order situation. We would therefore request you to favourably 
consider our request for sparing I0 companies of your Armed Police to help the 
Government in handling the law and order situation. 


Thanking you, 

Yours faithfully, 

(K. NITYANANDAM), Secretary to the Government of Gujarat, Home Department. 
Copy forwarded with compliments to The Director General of Police, Bhopal. 


(Madhya Pradesh). 
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(ख) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 
3 मार्च 2002 को सहायता देने से इन्कार करने वाले पत्र की कॉपी 


No. I523-557/2002/C-I 
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH 


HOME DEPARTMENT (‘C’ SECTION) 





Bhopal, dated ]3 MAR 2002 
From 


R.C. Arora, 
Secretary to Government. 


To 
The Secretary, 
Government of Gujarat, Home Department, 


GANDHINAGAR. 


Sub:- Provision of |0 Coys. Of MPSAF to Gujarat 





Sir, 


Please refer to your letter No. SB.V/MMM/I02002/769, dated I* March, 2002 
regarding the subject cited matter. It is regretted that due to heavy commitments of 
MPSAF within the State, it is not possible to spare the force at this moment. 


Yours faithfully, 


(R.C. Arora) 
Secretary to Government 
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आतंकियों के लिए आंसू बहाते कांग्रेस के नेता : 
आतंकियों के साथ सबसे अधिक सहानुभूति कांग्रेस 
महासचिव दिग्विजय सिंह को है 
° 26/ को मुंबई पर हुए हमले में पाकिस्तानी 
आतंकवादियों को बचाने का प्रयास: “आतंकी हमले से 
एक घंटा पहले पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ने मुझे फोन 
कर कहा था कि मेरी जान को हिंदू चरमपंथियों से खतरा 
el ज्ञात हो कि पाकिस्तान प्रायोजित इस हमले में करीब 
200 भारतीयों की जान गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी 
हेमंत करकरे भी थे | 
° अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के लिए सम्मानः 
“ओसामाजी पिछले कई वर्षा से पाकिस्तान में रह रहे aI” 
अमेरिका द्वारा ओसामा बिल लादेन को मारने के बाद दिया गया 
बयान | 








° “मैं आज भी कायम हूं कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी 
OT 

49 सितंबर 2008 को दिल्‍ली के बाटला हाउस में छिपे इंडियन 
मुजाहिदीन के आतंकी आतिफ अमीन व मो. साजिद को दिल्ली 
पुलिस ने मार गिराया था| इस मुठभेड़ में जांबाज पुलिस अधिकारी 
इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा भी शहीद हो गए थे। मोहनचंद्र शर्मा की 
शहादत का मजाक उड़ाते हुए दिग्विजय सिंह व समाजवादी पार्टी 
के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए 
बाटला हाउस एनकाउंटर को न केवल फर्जी करार दिया था, बल्कि 
आजमगढ़ जाकर मारे गए आतंकी के यहां संवेदना भी प्रकट कर 
आए थे। 25 जुलाई 2043 को अदालती फैसले ने बाटला हाउस 
एनकाउंटर को सही करार दिया | इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने 
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कहा कि वह आज भी बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी मानते हैं | 


° “बिहार के बोधगया में हुए बम ब्लास्ट का लिंक गुजरात के 


मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से S|" जुलाई 2043 में बोधगया में 
हुए आतंकी हमले के बाद दिग्विजय सिंह का कहना था कि 
“नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि बिहार 
के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबक सिखाना है और 
उसके अगले ही दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट 
हो गया! क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? मुझे नहीं पता!" 


गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को 'भगवा' आतंकी और 
हाफिज सईद ‘sft लगता है : 
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° देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर 





अधिवेशन में कहा था कि देश को 'भगवा आतंकवाद' से 
खतरा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के 
प्रशिक्षण शिविर में हिंदू आतंकवादियों को तैयार करने की 
बात कही थी | 

दूसरी तरफ 8 जनवरी 2043 को पाकिस्तानी जवान हमारे 
सेना के दो जवानों का सिर काट कर ले गए थे। खुफिया 
एजेंसियों ने लश्कर-ए-तोइबा के कमांडर हाफिज सईद को 
इस हमले का मास्टर He बताया था | संसद में दिए अपने 
बयान में गृहमंत्री ने इसकी जानकारी देते वक्त हाफिज 
सईद को ah’ हाफिज सईद कह कर संबोधित किया था! 
इससे पूर्व इसी घटना के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय 
सिंह ने हाफिज सईद को हाफिज सईद 'साहब' कह कर 
संबोधित किया था। 

गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देश के सभी राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों को यह पत्र लिखा कि वह आतंक के आरोप में 

















कपोत पब्लिकेशन हाउस 


मुसलमान युवकों को गिरफ्तार करने में एहतियात बरतें | 
आतंकियों के लिए सोनिया गांधी रोती रहीं : 

* देश के विदेश मंत्री और प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिम्मी के 
बड़े पैरोकार सलमान खुर्शीद ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 
के वक्‍त कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मुस्लिम 
युवक के मरने की सूचना पाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया 
गांधी रोने लगी थीं। 

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लश्कर से नहीं हिंदू 
आतंकवादी से है डर: 

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा करते हुए मशहूर 

वेबसाइट विकिलिक्स ने कहा था कि राहुल गांधी ने भारत में 
तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से कहा था, “देश के 
लिए लश्कर-ए-तोइबा से बड़ा खतरा हिंदू चरमपंथी हैं।” अमेरिकी 
राजदूत ने अगस्त 2009 को अपनी सरकार को भेजे गए पत्र में इसका 
जिक्र किया था। 
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शेर' के शिकार की फिराक में 
'लोमड़ी' की चोकड़ी 


° मोदी बनाम कांग्रेस व अफसरशाही। 
° मोदी बनाम तीस्ता सीतलवाड़ व एनजीओ गिरोह। 
° मोदी बनाम कानूनविद। 

° मोदी बनाम मीडिया व बुद्धिजीवी 










प्रसिद्ध समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने अपनी पुस्तक 'माइंड 
एंड सोसायटी' में एलिट यानी अभिजात वर्ग का विश्लेषण "लॉयन 
एंड फॉक्स' थ्योरी के आधार पर किया है। वैसे तो सर्वप्रथम लॉयन 
एंड फॉक्स थ्योरी मैक्यावली की पुस्तक 'द प्रिंस' में सामने आया 
था, लेकिन शासक वर्ग के aRat का सटीक विश्लेषण करने के 
लिए 'शेर व लोमड़ी' की अवधारणा को प्रयोग में लाने का एक मात्र 
श्रेय इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेडो Wel को जाता है। गुजरात 
के संदर्भ में इस 'शेर-लोमड़ी' अवधारणा को समझने से पहले यह 
देखना जरूरी है fe Ral ने इनकी चारित्रिक विशेषता क्या बताई 
है? 














'शेर' में समाज को आगे ले जाने की ललक पागलपन 
की हद तक होती है : 
पेरेटो लिखते हैं, समाज के शासक वर्ग में दो तरह के लोग 
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शामिल हैं। एक वो जो परिवार, समाज, परंपरा और चर्च में 
भरोसा करते हैं। यह वर्ग सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए 
अर्थव्यवस्था को न सिर्फ आगे बढ़ाता है, बल्कि उसे मजबूती भी 
प्रदान करता है। ऐसे लोगों में समाज को आगे बढ़ाने की ललक 
पागलपन की हद तक होती है। वह समाज की संपत्ति और शिक्षा 
को सर्वस्व समझता है और उसके विकास के जरिए ही समाज 
का विकास करना चाहता है। अपने इस 'कर्तव्य' को पूरा करने के 
लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इस वर्ग को समाज 
बदलने की अपनी ताकत पर भरोसा होता है। पेरेटो ने ऐसे लोगों 
को 'लॉयन' यानी 'शेर' कहा है। 





शब्दजाल के जरिए सत्ता हथियाना जानती है 'लोमड़ी' 





दूसरा वह वर्ग है, जो अटकलबाजी व तिकड़मबाजी में भरोसा 
करता है और उसे ही अपनी ताकत समझता है। सत्ता और शक्ति 
हासिल करने और उसे बनाए रखने की तिकड़म में वह हमेशा लगा 
रहता है। ऐसे लोगों को भरोसा होता है कि वह अपने “शब्द जाल' 
से समाज और राष्ट्र को भरमाने में सफल होंगे। किसी भी चीज को 
तोड़-मरोड़ कर पेश करने, गलत तर्क करने और मतलब साधने के 
लिए झूठे तथ्य पेश करने से भी इन्हें गुरेज नहीं होता है। 

'लोमड़ी' का अपने समाज, राष्ट्र, परंपरा और चर्च (धर्म) से कोई 
लगाव नहीं होता। अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में ये बड़े 
तिकड़मी होते हैं। अपनी इसी ताकत के बल पर वे बदलाव लाना 
चाहते हैं | 

Rel लिखते हैं, ऐसे लोगों के पास अपने समाज के लोगों के 
बेहतर भविष्य की कोई दूरगामी योजना नहीं होती है। ये चुनौतियों 
का हल ढूंढने में नहीं, बल्कि केवल उसका गोलमोल जवाब देने 
में भरोसा करते हैं। भारत में वर्तमान संदर्भ में दिल्‍ली के मुख्यमंत्री 
अरविंद केजरीवाल के उभार पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि पेरेटो 
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की 'लोमड़ी' की खोपड़ी का वह सटीक चित्रण हैं। 

अपनी ‘AAS! जैसे गुण के कारण ऐसे लोग अपने ही देश की 
अर्थव्यस्था को गहरे जोखिम में डाल देते हैं। इनका भरोसा होता 
है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था डूब भी गई तो यह दूसरे देशों से 
मदद, अनुदान और माल हासिल कर लेंगे | 

अपने देश की रक्षा जरूरतों को ये फालतू बताते हैं, क्योंकि 
इनका मानना है कि ये एक सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं जहां इनका 
कोई शत्रु नहीं है ( भारतीय सैनिकों की लगातार हत्या के बावजूद 
पाकिस्तान के प्रति नरमी बरतने वाले पत्रकारों व बुद्धिजीवियों का 
चेहरा जरा याद कर लीजिए!) | 

RA ने ऐसे लोगों में मीडिया व कानून से जुड़े लोगों, बुद्धि 
जीवियों, सड्टेबाजों, एनजीओ से जुड़े लोगों और हर उसे शामिल 
किया है जो केवल 'टॉकिंग प्रोफेशन' मतलब शब्दों की बाजीगरी 
को ही अपना खाने-कमाने का धंधा बनाते हैं | 
गुजरात के संदर्भ में 'पेरेटो थ्योरी' : 

वर्ष 2002 के बाद यदि गुजरात के राजनैतिक परिदृश्य का 
आकलन करें तो पेरेटो की अवधारणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नरेंद्र 
मोदी 'शेर' वर्ग में शामिल होते हैं और मीडिया हाउसों, पत्रकारों, 
कांग्रेस के तिकड़मी नेताओं, कानून के पूर्वग्रहियों, संजीव भट्ट एवं 
श्रीकुमार जैसे धंधेबाज नौकरशाहों, तीस्ता सीतलवाड़ एवं शबनम 
हाशमी जैसी एनजीओ गिरोह संचालित करने वालियों और टीवी पर 
बैठकर 'सेक्यूलरिज्म के पैक में कम्यूनल माल' बेचने वाले वामपंथी 
बुद्धिजीवियों को 'लोमड़ियों' के वर्ग में पाते हैं। 

यह मुझ जैसी किसी 'लोमड़ी'( पत्रकार हूं न! और RA ने 
पत्रकारों को लोमड़ी ही कहा है) की कयासबाजी या अटकलबाजी 
नहीं है, बल्कि अदालती फैसलों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित 
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एसआईटी के जांच निष्कर्षों और विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर 
सामने आ चुका तथ्य È | 
मोदी बनाम कांग्रेस व अफसरशाही 

कांग्रेस का प्यादा पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट: 

वर्ष 2009 की बात है, नरेंद्र मोदी के विरोधियों में अचानक 
आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट का उदय भारतीय मीडिया में 
मोदी के खिलाफ उठ खड़े एक 'ईमानदार अधिकारी' के रूप 
में हुआ। केवल संजीव भट्ट के लगाए आरोपों के आधार पर ही 
नरेंद्र मोदी का इतना अधिक मीडिया ट्रायल किया गया कि खुश 
होकर संजीव भट्ट के 'आका' कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 20:2 के गुजरात 
विधानसभा चुनाव में इसकी पत्नी श्वेता भट्ट को मणिनगर सीट से 
मोदी के खिलाफ टिकट दिया था। मोदी के खिलाफ श्वेता भट्ट के 
चुनाव प्रचार में खुद को सेक्यूलर ब्रिगेड समझने वाली समूची मोदी 
विरोधी जमात शिद्दत से जुट गई थी, लेकिन गुजरात की जनता ने 
इन सभी की मंशाओं पर पानी फेर दिया और श्वेता भट्ट की चुनाव 
में बुरी तरह से हार हुई । 


















































अभी इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा करने वाला आतंकवादी 
यासीन भटकल पकड़ा गया। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में 
कहा है कि उसके संगठन की हिट लिस्ट में पहले नंबर से लेकर 
40 वें नंबर तक केवल नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जान 
से मारने के लिए विदेशों से जबरदस्त फंडिंग हो रही है। यही हाल 
देश के अंदर भी है। राजनैतिक रूप से नरेंद्र मोदी का एनकाउंटर 
करने के लिए भी जबरदस्त फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग में 
वही देश शामिल हैं जो इंडियन मुजाहिदीन जैसों को भी फंडिंग कर 
रहे हैं। हां, इस HSH में कांग्रेस पार्टी का नाम भी शामिल है, 
जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वार गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 63 














की रिपोर्ट से होती है। निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 
मोदी क॑ खिलाफ खड़ा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की ओर 
से अच्छा-खासा पैकेज दिया गया था! 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच में इस पूरे 
गठजोड़ की असली मंशाओं का दस्तावेज के आधार पर पर्दाफाश 
किया तो यह जमात एसआईटी पर ही हमलावर हो उठी, जो एक 
तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला था। इस जमात की मांग पर ही वर्ष 
2008 में सीबीआई के पूर्व निदेशक आर के राघवन की अध्यक्षता में 
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल एसआईटी का गठन किया था, बल्कि पूरी 
जांच ही उनकी निगरानी में चली। जब एसआईटी ने नरेंद्र मोदी 
को पाक-साफ और इन्हें साजिशकर्ता करार दिया है तो तीस्ता की 
अगुवाई में यह 'कठमुल्लावादी सेक्यूलर' गिरोह किसी नई स्वतंत्र 
जांच एजेंसी से गुजरात दंगे की जांच की मांग करने लगी। सुप्रीम 
कोर्ट से निराश इस गिरोह का आखिरी भरोसा अब केंद्र सरकार के 
'तोते' सीबीआई में है। 
संजीव भट्ट के तीन आरोप: एसआईटी का केवल एक 
निष्कर्ष : 

संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी पर मुख्य रूप से तीन आरोप लगाए 
थे। एसआईटी ने इन तीनों ही आरोप को जांच में फर्जी पाया और 
इसे साजिश करार दिया। एसआईटी ने संजीव भट्ट को एक झूठा 
गवाह कहा है। 









































संजीव भट्ट का पहला आरोप: गोधरा के बाद नरेंद्र मोदी 
मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दंगा कराने 
की छूट दी | संजीव का दावा था कि 27 फरवरी 2002 की रात मुख्यमंत्री 
आवास पर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई | उस बैठक में नरेंद्र मोदी ने 
अधिकारियों को हिंदुओं को दंगा करने की छूट देने का निर्देश दिया 
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था। संजीव का दावा था कि उस बैठक में वह स्वयं मौजूद थे। 





एसआईटी रिपोर्ट का निष्कर्ष: गुजरात सरकार द्वारा आवंटित 
संजीव भट्ट के सरकारी मोबाइल नंबर- 9825049398 पर उस रात 
न तो तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के.चक्रवर्ती या उनके कार्यालय 
से कोई फोन गया था और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय या आवास 
से। और न ही संजीव ने ही इन दोनों को कोई फोन किया था। 
चक्रवर्ती ने पूछताछ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में संजीव 
भट्ट की मौजूदगी से इनकार किया। उनका कहना था कि उस रात 
मुख्यमंत्री ने गोधरा से लौटने के बाद 40.30 बजे रात में कानून 
व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन 
संजीव भट्ट उस बैठक में मौजूद नहीं थे और न ही उन्हें उस बैठक 
में शामिल होने का कोई निर्देश ही दिया गया था। 

तत्कालीन डीजी (इंटेलिजेंस) जी सी VR के अनुसार, संजीव 
भट्ट 28 फरवरी की सुबह मेरे पास यह जानकारी लेने आए थे कि 
27 फरवरी की रात मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में किस बात 
को लेकर चर्चा हुई थी | 

तत्कालीन एडिशनल डीजी (इंटेलिजेंस) आर.बी. श्रीकुमार ने 
एसआईटी को बताया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती-शाह 
कमीशन ने सारे आईबी अधिकारियों से शपथ पत्र के साथ गोधरा 
दंगे से जुड़ी सभी सूचनाएं और दस्तावेज जमा कराने को कहा 
था। लेकिन उस वक्त संजीव भट्ट ने 27 फरवरी की रात मुख्यमंत्री 
आवास पर हुई बैठक में अपनी मौजूदगी और उससे जुड़ी कोई भी 
जानकारी नानावती-शाह कमीशन को नहीं दी A | 

ज्ञात हो कि तत्कालीन एडिशनल डीजी (इंटेलिजेंस) आर बी 
श्रीकुमार भी संजीव भट्ट व तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिलकर मोदी 
के खिलाफ साजिश रचने वालों में शामिल हैं, लेकिन वो भी एक 
तरह से संजीव भट्ट के झूठ की पोल ही खोल रहे हैं। 
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संजीव भट्ट का दूसरा आरोप: मुख्यमंत्री के साथ 28 फरवरी 
की सुबह 40.30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भी वह 
शामिल था। इसके बाद 44 बजे वह पुलिस मुख्यालय गया। बैठक 
में मुख्यमंत्री ने दंगा पर नियंत्रण के लिए शीघ्र सेना बुलाने की 
जगह 'वेट एंड वॉच' करने को कहा। उसका यह भी दावा है कि 
जब गुलबर्ग सोसायटी में दंगाईयों ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान 
जाफरी पर हमला किया तो उसने मुख्यमंत्री को सीधे फोन कर 
इसकी सूचना दी थी और मुख्यमंत्री ने उससे कहा कि वह इस 
घटना व तथ्यों की पूरी रिपोर्ट बना कर दें | 





























एसआइंटी रिपोर्ट का निष्कर्षः उस दिन भी संजीव भट्ट के 
मोबाइल का लोकेशन अहमदाबाद था जबकि बैठक मुख्यमंत्री के 
आवास गांधी नगर में हुई थी, जो अहमदाबाद से 25 किमी दूर है। 
एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक संजीव भट्ट के कॉल डिटेल 
से पता चलता है कि उस वक्‍त उसके मोबाइल का लोकेशन 
अहमदाबाद के बस्तरपुर- स्थित प्रेरणा टावर के पास था, जो 
उसके घर से महज डेढ़ किमी दूर है। यहां से संजीव भट्ट के 
गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास और पुलिस भवन तक 44.30 बजे 
से पहले पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। 
रिपोर्ट कहती है कि गुजरात में एक एसपी स्तर के अधिकारी की 
मुख्यमंत्री से सीधी बात का चलन नहीं है। इसके बावजूद जांच में 
संजीव भट्ट के मोबाइल से न तो मुख्यमंत्री से सीधी बात की पुष्टि 
हुई है, न ही उनके फोन से मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया गया 
था और न ही मुख्यमंत्री के पीए के मोबाइल पर ही संजीव भट्ट के 
मोबाइल से कोई फोन किया गया था| यही नहीं, एहसान जाफरी की 
मौत पर मुख्यमंत्री से बात का दावा करने वाले संजीव भट्ट ने घटना से 
संबंधित किसी तरह की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को 
भी नहीं सौंपी थी | 
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संजीव भट्ट का तीसरा आरोप: गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस 


छारीर 


में मारे गए कारसेवकों के पार्थिव शरीर को अहमदाबाद में लाने और 
उनकी शवयात्रा निकालने का आदेश मुख्यमंत्री ने ही दिया था| 
बैठक में सभी अधिकारी इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन मोदी 
ने किसी की बात नहीं मानी, जिसके कारण मुसलमानों के विरुद्ध 
दंगा भड़का | 

एसआईटी रिपोर्ट का निष्कर्षः संजीव भट्ट ने बैठक में जिन 
अधिकारियों के शामिल होने की बात कही है, उनमें से सभी ने 
संजीव भट्ट की वहां मौजूदगी की बात को सिरे से खारिज कर 
दिया है। मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चल रही बैठक 
में अपेक्षाकृत जूनियर संजीव भट्ट का शामिल होना संभव नहीं था। 
उसका वरिष्ठता क्रम और उसका जॉब प्रोफाइल मुख्यमंत्री कौ बैठक 
में उसकी मौजूदगी की बात को सिरे से झूठ साबित करता है। ऐसे 
में उसकी कही सभी बातें मनगढ़ंत हैं | 









































रिपोर्ट के मुताबिक गोधरा में मरे कारसेवकों का परिवार 
अहमदाबाद या उसके आसपास का रहने वाला था। उनके रिश्तेदारों 
को सौपने के लिए उनका पार्थिक शरीर रात के समय पुलिस 
निगरानी में लाया गया था, जो सुबह 4 बजे से पहले अहमदाबाद 


पहुंच गया था। दंगे के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद शहर के 
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बीच स्थित सिटी हॉस्पीटल की जगह बाहरी हिस्से में स्थित सोला 
हॉस्पीटल में शव लाया गया। 








सोला हॉस्पीटल के सिविल सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक 54 
लोगों का शव 28 फरवरी की सुबह 3.30 बजे तक अस्पताल में पहुंच 
चुका था। उन सभी का पोस्टमार्टम गोधरा अस्पताल में ही हो चुका 
था | 28 फरवरी की सुबह सोला हॉस्पीटल में एक भी पोस्टमार्टम नहीं 
हुआ | इससे यह साबित होता है कि सोला अस्पताल में मृतकों का शव 
अधिक समय तक नहीं रहा, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि 
भीड़ आक्रोशित हुई और दंगा भड़का | 














कांग्रेसी नेता-गुजरात के नौकरशाह और मीडिया 
गठजोड़ का पर्दाफाश : 
| एसआईटी द्वारा संजीव भट्ट के ईमेल, मोबाइल व कंप्यूटर की 














जांच से पता चला कि संजीव भट्ट, तीस्ता सीतलवाड़, टाइम्स 
Sac eo इंडिया का एक वरिष्ठ संपादक मनोज मिट्टा, कांग्रेस 
के दो बड़े स्थानीय नेता, पूरी कांग्रेस कमेटी और कई अन्य | 
पत्रकार व एनजीओकर्मी लगातार संपर्क में थे। | 
संजीव भट्ट को कांग्रेस पार्टी ने दिया 'पैकेज' : 
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का शिकार करने के लिए 
विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्तिसिंह गोहिल और गुजरात कांग्रेस 
के तत्कालीन अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाडिया के अलावा पूरी कांग्रेस 
पार्टी ही तत्कालीन डीआईजी संजीव भट्ट को कानूनी सलाह देने से 
लेकर 'डीलिंग पैकेज” उपलब्ध करा रहे थे। मोदी को झूठे आरोप 
में फंसाने के लिए पैसे और उपहार से लेकर कानूनी सहायता तक 
संजीव भट्ट को कांग्रेस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा था। 
68 कपोत पब्लिकेशन हाउस 


















दाएं से बाएं: संजीव भट्ट को पैकेज उपलब्ध कराने वाले. गुजरात के 
कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल व अर्जुन मोढ़वाडियाः 


एसआईटी अधिकारियों को फंसाने और गोधरा को 








दुर्घटना साबित करने के लिए कांग्रेसी सलाह: जांच रिपोर्ट के 
अनुसार, 28 अप्रैल 2044 को संजीव भट्ट ने शक्ति सिंह गोहिल को 
एक मेल भेजा जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी 
के सदस्यों पर कोई आरोप लगाने का तरीका बताइए | संजीव भट्ट 
ने शक्ति सिंह गोहिल से गोधरा नरसंहार को दुर्घटना साबित करने 
के लिए भी सुझाव देने को कहा। ई-मेल से काम नहीं चला तो 
संजीव भट्ट ने कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। उसके एक ई 
मेल में जिक्र है कि नानावती-शाह कमीशन के समक्ष पेश होने के 
लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस वकील को उपलब्ध कराया, उसने अच्छी 
दलील नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी फजीहत हुई | 
न्याय मित्र पर दबाव बनाने के लिए खेला गया 
मीडिया-एनजीओ कार्ड : 

संजीव भट्ट सुप्रीम कोर्ट व उसके द्वारा नियुक्त “न्याय मित्र' 
साजिश की कहानी-तथ्योँ की जुबानी 69. 


























राजू रामचंद्रन को प्रभावित करने व उन पर दबाव बनाने के लिए 
एनजीओ के साथ मिलकर दिल्‍ली में मीडिया कार्ड खेल रहा था। 
अमेरिका में प्रभाव रखने वाले एक व्यक्ति नासिर चिप्पा से लेकर 
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस एनजीओ की dren सीतलवाड़ 
अनहद एनजीओ चलाने वाली शबनम हाशमी, सप्रत एनजीओ के 
एन हसन जौहर, पत्रकार हिमांशु ठाकुर व लियो सलदाना, नर्मदा 
बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता आदि ने संजीव भट्ट के पक्ष में न्याय 
मित्र राजू रामचंद्रन को प्रभावित करने के लिए काम किया। 



































न्याय मित्र को भी एसआईटी ने कटघरे में खड़ा किया: 
निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के लिए चलाए गए 
इस सामूहिक तिकड़म का परिणाम यह निकला कि न्याय मित्र 
राजू रामचंद्रन ने एक मात्र संजीव भट्ट की गवाही को ही आधार 
बनाकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट 
तैयार कर दी | उन्होंने अदालत में जमा कराए अपनी रिपोर्ट में कहा 
कि अलग-अलग समूहों के बीच शत्रुता फैलाने के मामले में नरेद्र 
मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 
एसआईटी ने इसे नकार दिया और कहा कि केवल संजीव भट्ट के 
बयान के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचकर न्यायमित्र ने भयंकर 
भूल की है। 
टाइम्स आफ इंडिया के संपादक ने तैयार किया था 
भट्ट का शपथ पत्र : 





























तीस्ता सीतलवाड़, उसका वकील मिहिर देसाई और टाइम्स ऑफ 
इंडिया का वरिष्ठ संपादक मनोज fst लगातार संजीव भट्ट के संपर्क 
में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक मनोज मिट्टा ने तो पत्रकारिता 
की सारी गरिमा को ताक पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में संजीव भट्ट 
द्वारा दायर झूठे शपथ पत्र को तैयार करने तक में मदद की। तीस्ता 
70 कपोत पब्लिकेशन हाउस 





सीतलवाड़ व उसके वकील मिहिर देसाई द्वारा तैयार संजीव भट्ट के 
शपथ पत्र को 43 अप्रैल 2077 को मनोज AET ने सुधारा और उसे 
ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। यह वही झूठा शपथ पत्र था, 
जिसमें संजीव भट्ट ने यह कहा था कि 27 फरवरी 2002 की रात 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक में वह शामिल था। 




















जांच के बाद झूठ साबित हो चुके इस शपथ पत्र को तैयार करा 
कर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक ने मीडिया के उस सांप्रदायिक 
चेहरे को सबूत के साथ सामने ला दिया, जो गोधरा में हिंदुओं के 
जलने की घटना को महज दुर्घटना और उसके बाद गुजरात में 
भड़के दंगे को नरेंद्र मोदी की साजिश करार देता रहा है। 























मोदी विरोधियों का एक मात्र लक्ष्य चार्जशीट दाखिल 
कराना : 


हम aot ea on 


एनजी 


एसआईटी रिपोट कहती हे कि संजीव भट्ट, विभिन्न एनजीओ) 
और राजनैतिक दल के नेता सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी को 
ieee लक्ष्य साधने के लिए एक फोरम के रूप में उपयोग करना 
चाहते हैं। संजीव भट्ट अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हाल 
में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल | 
कराना चाहते हैं। i 

एसआईटी की पूरी रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि केवल 
संजीव भट्ट ही क्यों, पूरी कांग्रेस पार्टी, कठमुल्लावादी dager 
जमात, वामपंथी बुद्धिजीवी, एनजीओ गिरोह और समूची मीडिया 
भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बस एक चार्जशीट दाखिल कराने की 
फिराक में है ताकि उनका 'पोलिटिकल एनकाउंटर' किया जा सके | 













संजीव भट्ट की असलियत : 

- गुजरात दंगा के करीब नौ साल तक संजीव भट्ट चुप रहा 

¬ संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती-शाह 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी Sea 





कमीशन के समक्ष कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया 

- एसआईटी ने 44 अप्रैल 2008 को जो पब्लिक नोटिस fear था, 
उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया 

- मोदी विरोध से बहुत पहले ही उस पर भ्रष्टाचार व आपराधिक 
मामलों में संलिप्तता के कई मामले दर्ज हैं। 

- एसआईटी रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार व अपराध के मामले 
में चल रही जांच से बचने के लिए उसने इस तरह के हथकंडे 
का इस्तेमाल किया | 

- बनासकांटा के एसपी रहने के दौरान उस पर नौकरी बहाली के 
नाम पर घपला-घोटाले का आरोप है। 




















कांग्रेस के दूसरे प्यादे आर.बी. श्रीकुमार का सच : 








संजीव भट्ट के अलावा तीस्ता सीतलवाड़ ने अदालत में तत्कालीन 
एडिशनल डीजी (इंटेलिजेंस) आर बी श्रीकुमार को भी नरेंद्र मोदी के 
खिलाफ गवाह बनाकर पेश किया | संजीव भट्ट की तरह ही श्रीकुमार 
ने दावा किया था कि गोधरा के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस 
से कहा था कि वह हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने दें। जबकि 
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वह उस बैठक में शामिल ही नहीं 
थे, जिसकी पुष्टि उनके मोबाइल लोकेशन से हुई | 
फिर आर.बी श्रीकुमार ने कहा कि तत्कालीन डीजीपी के.चक्रवर्ती 
ने उनसे यह बात फोन पर कही थी। जांच में चक्रवर्ती ने बताया कि 
ऐसी कोई बात हुई ही नहीं और न ही उस समय उनकी श्रीकुमार 
से कोई बात हुई थी। कॉल रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करता है | 
वरिष्ठ पत्रकार व 'मोदीनामा' की लेखिका मधु किश्वर के मुताबिक, 
श्रीकुमार पर 'इसरो घोटाले' में और संजीव भट्ट पर 'भर्ती घोटाले' 
में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा संजीव भट्ट पर कई 
आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये 
लोग एंटी नरेंद्र मोदी गिरोह में शामिल हैं, जिसमें इन्हें कांग्रेस का 
72 कपोत पब्लिकेशन हाउस 






































भरपूर सहयोग मिल रहा है। इनकी झूठ की पोल | रिपोर्ट 
में खुल चुकी है। 

वहीं, भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने एक टीवी चैनल को दिए 
साक्षात्कार में गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार 
पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि वह अमेरिकी खुफिया 
एजेंसी सीआईए के एजेंट थे, लेकिन गलती से नांबि नारायणन 
का नाम जासूसी कांड में घसीट दिया गया। नारायणन विवाद के 
समय (4992-4995) श्रीकुमार तिरुवनंतपुरम में गुप्तचर ब्यूरो के 
उपनिदेशक के रूप में पदस्थ थे। 




















मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस के वर्तमान 'नौकरशाह 
मोहरे” : 


निलंबित आईपीएस अधिकारी जी.एल सिंघल: i5 नवंबर, 





2043 को 'गुलेल' व 'कोबरापोस्ट' वेबसाइट ने सीबीआई के पास 
मौजूद एक संदिग्ध ऑडियो क्लिप को जारी किया था। इस क्लिप 
के अनुसार वर्ष 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह 
ने किसी ‘aed के कहने पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों 
को प्रदीप शर्मा तथा एक युवती की जासूसी करने का आदेश दिया 
था। इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच कर रही सीबीआई को 
जी.एल सिंघल ने जून 2043 में दो पेन ड्राइव दिए थे, जिसमें 267 
संदिग्ध रिकॉर्डिगस हैं। एक पेन ड्राइव में सिंघल और गुजरात के 
पूर्व गृह मंत्री अमित शाह के बीच अगस्त-सितंबर 2009 के बीच हुई 
टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग है। दूसरी पेन ड्राइव में गुजरात के 
वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की गुप्त रिकॉर्डिंग है। 
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z मोदी के ह ग्रेस का नया मोहराः 
निलंबित आईपीएस अधिकारी जी-एलःसिंघल 


सिंघल का आरोप है कि 24 नवंबर, 20 को यह बैठक इशरत 














जहां मुठभेड़ मामले की जांच में बाधा पहुंचाने के लिए बुलाई गई 
थी। जी.एल सिंघल को फरवरी 2073 में इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ 
मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जमानत पर जेल 
से बाहर हैं। एक सच यह भी है कि 'गुलेल' व 'कोबरापोस्ट' ने जी. 
एल.सिंघल की जिस ऑडियो क्लिप को जारी किया है, उसे लेकर 
सीबीआई व खुद इन दोनों बेवसाइटों ने भी अपने औपचारिक बयान 
में कहा है कि हम इस टेप की सत्यता की पुष्टि का दावा नहीं कर 
सकते है। मतलब यह पूरा खेल सिर्फ राजनैतिक है! 














जानकारी के लिए बता दूं कि जी.एल यानी गिरीश सिंघल वही 
पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने 24 सितंबर 2002 को अहमदाबाद स्थित 
अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में कार्रवाई की कमान संभाली ef | 
अक्षरधाम हमले में 34 लोग मारे गए थे और 8 लोग घायल हुए 
थे। एक समय गिरीश सिंघल गुजरात के 'सुपर कॉप' माने जाते थे | 
गुजरात सरकार ने उन्हें खुलकर काम करने की आजादी दी थी। 
आज वही गिरीश सिंघल सीबीआई के हाथ में खेलते हुए गुजरात _ 
74 कपोत पब्लिकेशन हाउस 





























छः को एक साजिशकर्ता के रूप में पेश कर रहे हैं। 





सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में जी.एल सिंघल को 'व्हिसल 
ब्लोअर' यानी जनता के हित में गुप्त मुद्दे सार्वजनिक करने वाला 
बनाकर पेश किया है। सीबीआई के आरोप पत्र में गिरीश सिंघल 
को साफ बचाते हुए लिखा गया है कि सिंघल इशरत जहां को मार 
दिए जाने के खिलाफ थे। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में गुजरात 
पुलिस के सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी डी.एच गोस्वामी के बयान के 
जरिए सिंघल और पूर्व डीआईजी डी.जी बंजारा में 'इशरत की हत्या' 
को लेकर मतभेद दर्शति हुए सिंघल को वायदा माफ गवाह बना 
दिया है और इशरत जहां की हत्या का सारा ठीकरा डी.जी बंजारा 
के सिर फोड़ दिया è| 

जिस डी.जी बंजारा पर इशरत जहां एनकाउंटर में निर्देश देने 
का आरोप है, वह करीब छह सालों से जेल के अंदर बंद हैं और 
हर बार सीबीआई उनकी जमानत याचिका का विरोध करती रही है। 
वहीं, जिस तात्कालिक पुलिस अधीक्षक जी.एल सिंघल पर इशरत 
जहां मुठभेड़ में सीधे शामिल होने का आरोप है, उन्हें कुछ महीने 
जेल में रहने के बाद ही बड़ी आसानी से जमानत मिल गई | 
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जेल में छह साल से बंद पूर्व डीआईजी डीजी 


जानकारों की मानें तो करीब छह सालों से जेल में बंद डी.जी 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 75. 


च fad 


बंजारा को जब सीबीआई नहीं तोड़ पाई तो उसने सिंघल के जरिए 
बंजारा पर वार किया। यही नहीं, बंजारा को अहमदाबाद जेल से 
मुंबई की जेल में स्थानांतरित किया गया ताकि उनका परिवार उनसे 
न मिल सके और बंजारा धीरे-धीरे टूट जाएं, जिसके बाद वह भी 
सिंघल की राह पर चलते हुए गुजरात सरकार के खिलाफ वायदा 
माफ गवाह बना जाए। 





























गुजरात पुलिस के पूर्व डीआईजी डी.जी बंजारा को गुजरात की 
जेल से महाराष्ट्र की जेल में स्थानांतरित करने के लिए भी 'गुलेल' 
व 'कोबरापोस्ट' की तरह उस वक्त एक स्थानीय टीवी चैनल के 
जरिए स्टिंग ऑपरेशन का खेल खेला गया था और इसके आधार 
पर सर्वोच्च न्यायालय में यह दलील दी गई कि अहमदाबाद की 
जेल में रहते हुए बंजारा इशरत जहां केस को प्रभावित कर रहे हैं, 
इसलिए उन्हें मुंबई की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए | मतलब, 
हर बार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए मीडिया को मोहरा बनाया 
जाता रहा È | 
बाद में मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को रोकने के लिए 
3 सितंबर, 2043 को जेल में बंद डी.जी बंजारा के नाम का एक 
संदिग्ध पत्र मीडिया को पहुंचाया गया था, जिससे यह अंदेशा भी 
बलवती हुआ कि सीबीआई के दबाव में बंजारा भी गिरीश सिंघल 
की राह पर चल पड़े हैं और गुजरात सरकार के खिलाफ वायदा 
माफ गवाह बन सकते हैं। जानकारों की मानें तो सीबीआई के 
जरिए कांग्रेस की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डी. 
जी बंजारा को भी सिंघल की राह पर लाकर अमित शाह व नरेंद्र 
मोदी पर कोई बड़ा आरोप लगवाने का है ताकि इसका सहारा लेकर 
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के अभियान को पलीता लगाया जा सके। 
ज्ञात हो कि 45 जून, 2004 में गुजरात पुलिस ने लश्कर की 
कथित आतंकी इशरत जहां सहित उसके दोस्त जावेद शेख उर्फ 
76 कपोत पब्लिकेशन हाउस 
























































प्राणेश पिल्लई और दो पाकिस्तानी नागरिक अमजद अली राणा 
व जीशान जौहर को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। यह मुठभेड़ 
गुजरात पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने 
वाले खुफिया ब्यूरो का संयुक्त अभियान था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
केंद्र सरकार की साजिश की पुष्टि इससे होती है कि उसके 'तोते' 
सीबीआई ने मुठभेड़ के करीब नौ साल बाद अहमदाबाद की अदालत 
में 4 जुलाई, 2043 को 2500 पन्नों का अपना पहला आरोपपत्र 
दाखिल किया है, जब 2044 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं । 

















दरअसल कांग्रेस पार्टी व मोदी विरोधी गिरोह गुजरात की हर 
मुठभेड़ को फर्जी साबित करने और उनके खून के निशान मोदी की 
आस्तीन में ढूंढने में जुटी हुई हैं। हद तो यह है कि गुजरात से कहीं 
अधिक फर्जी मुठभेड़ और उसमें भी मुस्लिम युवकों के मारे जाने 
का मामला महाराष्ट्र में दर्ज है, लेकिन मशहूर पटकथा लेखक व 
गीतकार जावेद अख्तर जैसे लोग अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात 
सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले 
रहे हैं । उल्लेखनीय है कि गीतकार जावेद अख्तर व पत्रकार वी.जी 
वर्गीज की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद ही गुजरात में 
वर्ष 2003 से लेकर 2006 के बीच हुए सभी पुलिस मुठभेड़ों की जांच 
की जा रही है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही घोषित केंद्र सरकार 
का 'तोता' सीबीआई कर रही है। 

सीबीआई ने उस समय पुलिस अधीक्षक रहे गिरीश सिंघल 
के अलावा गुजरात क्राइम ब्रांच प्रमुख पी.पी पांडे, डीआईजी डी. 
जी बंजारा समेत 24 पुलिस अधिकारियों पर इशरत जहां मुठभेड़ 
की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दिसंबर 20 में इन 
सभी 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 
जानकार बताते हैं कि कांग्रेस की कोशिश इन असंतुष्ट 2 पुलिस 
अधिकारियों में से अधिकांश को मोदी सरकार के विरुद्ध खड़ा करने 
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की है, जैसे पहले चरण में उसने गजरात दंगे को लेकर संजीव भट्ट 
व आरबी श्रीकुमार को खड़ा किया a 





यह भी बता दूं कि कथित फर्जी मुठभेड़ में गुजरात पुलिस के 
अलावा केंद्रीय खुफिया एजेंसी का हाथ तो है ही, मुठभेड़ को सही 
साबित करते हुए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अदालत में इशरत 


जहां को आतंकी बताने वाला शपथपत्र भी दाखिल किया en | 


_ 


लेकिन नौकरशाह, पत्रकार, एनजीओ गिरोह और तथाकथित जावेद 
अख्तर जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा हमला केवल नरेंद्र मोदी व उनकी 
सरकार पर ही किया जा रहा है। इशरत जहां व सोहराबुद्दीन मुठभेड़ 
सहित देश में अब तक हुई सभी मुठभेड़ों की सच्चाई आपको अंदर 
पढ़ने को मिलेगी | 

निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा व उसका आईपीएस भाई 
कुलदीप शर्मा: निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा अभी 'गुजरात 
जासूसी प्रकरण' के कारण सुर्खियों में हैं। जासूसी प्रकरण पर चर्चा 
करने से पहले आपको बात दें कि प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप शर्मा पर 
जिलाधिकारी रहते हुए कच्छ जिले में साल 2008 में एक निजी 
कंपनी को गैरकानूनी तरीके से भूमि आवंटित करने एवं कच्छ भूकंप 
पुनर्वास कार्यक्रम में भ्रष्टाचार करने सहित छह आपराधिक मामले 
दर्ज हैं, जिसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया 
था। उन पर यह भी मामला दर्ज है कि वह अपने घपले-घोटाले को 
छिपाने के लिए निजी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी और 
के नाम का सिम कार्ड का लगातार उपयोग कर रहे थे। 






































6 जनवरी 2040 को प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया था| 
जेल में रहने के दौरान तत्कालीन एसपी जितेंद्र राजगौर की टीम 
ने भुज के पालरा जेल की बैरक aR में बंद प्रदीप शर्मा से 
कई मोबाइल व सिम कार्ड बरामद किए थे। सूत्रों के अनुसार, सिम 
की जांच में पता चला था कि जेल के अंदर से प्रदीप शर्मा राज्य 
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व केंद्र के कई कांग्रेसी नेताओं व मंत्रियों से लगातार में थे। 

यह भी बता दूं कि प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटे अमेरिकी 
नागरिक हैं। भ्रष्टाचार से घिरे प्रदीप शर्मा के देश छोड़कर भागने 
की आशंका है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी 
और बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाने तक की इजाजत देने से 
इनकार कर दिया है। उनका पासपोर्ट जब्त है। अब ऐसे भ्रष्टाचार 
में घिरे और अमेरिकी परिवार वाले व्यक्ति के जरिए कांग्रेस, अमेरिकी 
फंड से खड़ी आम आदमी पार्टी (प्रदीप के वकील आम आदमी पार्टी 
के ही प्रशांत भूषण) और प्रेस्टीट्यूट मीडिया, नरेंद्र मोदी को घेरने 
में जुटी हुई हैं। यह मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
चल रही साजिशों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो और क्या है? 
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'गुलेल' व 'कोबरापोस्ट' द्वारा 45 नवंबर, 2043 को अमित शाह 
पर नरेंद्र मोदी के लिए वर्ष 2009 में एक लड़की की 62 दिनों तक 
जासूसी कराने का आरोप लगाने से बहुत पहले वर्ष 200 में प्रदीप 
शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन 
पर भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगाया गया था, क्योंकि वह एक 
लड़की से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियों को जानते थे। बाद 
में सप्रीम कोर्ट ने याचिका से इस पूरे पैरा को हटाने का निर्देश 
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दिया था। चूंकि मोदी पर बिना किसी तरह का आरोप लगाए वह 
अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को फर्जी नहीं ठहरा सकते थे 
तो उन्होंने एक बार फिर इस पैरा को जोड़े रखने के लिए 'गुलेल' 
व 'कोबरापोस्ट' का सहारा लिया। जब इन दोनों वेबसाइट ने इसे 
जारी कर दिया तो इसी को आधार बनाकर उनके वकील व अरविंद 
केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' के नेता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम 
कोर्ट में याचिका दायर कर फिर से इसे शामिल करने का अनुरोध 
किया । उन्होंने केंद्र सरकार के उसी ‘ae’ सीबीआई से प्रदीप शर्मा 
पर लगे सभी भ्रष्टाचार के मामलों के साथ-साथ जासूसी मामले की 
जांच कराने की मांग की, जिसकी स्वायत्तता पर प्रशांत भूषण की 
'आप' पार्टी शुरू से ही सवाल उठाती रही है! वैसे 8 जनवरी 2074 
को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से प्रदीप-प्रशांत की जोड़ी को लताड़ 
लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पर किसी लड़की की जासूसी कराने 
जैसा अपमानजनक आरोप वह अपनी याचिका से हटाएं, अन्यथा 
इसे सुना भी नहीं जाएगा। दरअसल प्रदीप शर्मा द्वारा नरेंद्र मोदी 
पर किसी लड़की की जूससी कराने का अरोप लगाने का मकसद 
खुद पर चल रहे आपराधिक व भ्रष्टाचार के मुकदमे को हल्का करने 
के लिए झूठा आधार उपलब्ध कराना था, जिसे दो बार सुप्रीम कोर्ट 
नकार चुकी है। 





























प्रदीप शर्मा खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि बेंगलुरु में रह रही 
मूल रूप से भुज निवासी उस आर्किटेक्ट लड़की को भूकंप के बाद 
सौंदर्यीकरण के तहत a wea के विकास के लिए लैंडस्केप 
आर्किटेक्चर का काम उन्होंने ही सौंपा था। शर्मा के मुताबिक 2004 में 
गार्डन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने लड़की की औपचारिक मुलाकात 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई थी। इससे भी आगे बढ़कर प्रदीप शर्मा 
यह तक कह जाते हैं कि उस समय लड़की की उम्र 27 साल थी। यह 
किसी प्रोजेक्ट की सफलता से अधिक एक नौकरशाह की एक लड़की 
की निजी जिंदगी में दिलचस्पी को दर्शनि के लिए पर्याप्त सबूत है! 
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'मोदीनामा' की लेखिका मधु किश्वर ने एक चैनल की बहस 
में कहा था, “दरअसल मेरी जानकारी है कि भुज पुनर्वास में उस 
लड़की को प्रोजेक्ट दिलाने के बाद प्रदीप शर्मा उसका नाजायज 
फायदा उठाना चाहते थे। वह उसे लगातार तंग कर रहे थे और 
उसका शोषण करना चाहते थे |" 





सूत्र तो यह तक बताते हैं कि प्रदीप शर्मा ने उस लड़की की 
अश्लील सीडी भी बनवाई थी, जिसके बल पर वह उसे लगातार 
ब्लैकमेल कर रहे थे। प्रदीप शर्मा भी सीडी की बात स्वीकार कर 
रहे हैं, लेकिन उसे दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। प्रदीप शर्मा की याचिका 
के मुताबिक, “संबंधित महिला की एक सीडी जारी हुई थी, जिसमें 
महिला को एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया 
था। नरेंद्र मोदी को लगा कि इस सीडी कांड के लिए मैं जिम्मेदार 
हूं इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी |” 

शातिर प्रदीप शर्मा ने उस लड़की की सीडी की बात सुप्रीम कोर्ट 
में दर्ज अपनी याचिका तक में कही है, जिससे पता चलता है कि उस 
लड़की की अश्लील सीडी बनवाने में कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता 
थी। सूत्रों के अनुसार लड़की ने अश्लील सीडी के जरिए प्रदीप शर्मा 
द्वारा खुद को ब्लैकमेल किए जाने की बात अपने पिता को बताई थी। 
उसके पिता का नरेंद्र मोदी से पारिवारिक संबंध था और उस दौरान 
उसकी मां बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थी | चिंतित पिता 
ने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि वह प्रदीप शर्मा से उनकी बेटी को 
बचाने के लिए कदम उठाएं | मोदी ने उस पिता की शिकायत पर 
सीधे कार्रवाई करने की जगह खुद इसकी जांच कराई, जिसे आज 
कथित जासूसी का नाम दिया जा रहा है। 62 दिनों तक चले इस 
जांच में प्रदीप शर्मा व एक लड़के द्वारा लड़की को तंग करने की 
बात सामने आई थी। बाद में उस युवती को सुरक्षित तरीके से 
गुजरात से बाहर पहुंचाया गया | 
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ताज्जुब की बात तो यह है कि जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं 
कि नरेंद्र मोदी उस लड़की पर आसक्त हो गए थे, वह यह साबित 
करने में नाकाम रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कभी अकेले में उस युवती से 
किसी जगह या किसी समय मुलाकात की थी या टेलीफोन पर बात 
की थी! दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री किसी लड़की पर आसक्त 
होगा वह क्या केवल 62 दिन तक ही उस लड़की का पीछा कराएगा? 
उसके बाद उसकी खोज-खबर नहीं लेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी 
द्वारा उसके बाद उसकी खोज-खबर लेने की कोई जानकारी 
गुलेल, कोबरापोस्ट, प्रदीप शर्मा, उनके वकील प्रशांत भूषण या 
कांग्रेस के पास नहीं है। इससे जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी के 
चरित्र हनन के लिए उस लड़की से उन्हें जानबूझ कर और बिना 
किसी सबूत के जोड़ने का गंदा खेल कांग्रेस की अगुवाई में 'मोदी 
विरोधी गिरोह' चला रहा है और इसमें वो ही सभी चेहरे शामिल 
हैं, जो 2002 के बाद से ही मोदी पर अनाप-शनाप आरोप लगाकर 
उन्हें घेरने की कोशिश करते रहे हैं। 


आज वह लड़की शादीशुदा है, जिसकी शादी वर्ष 2009 में 
अहमदाबाद के एक व्यापारी से हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि 
मोदी सरकार के पास कांग्रेस के ‘scl ट्रिक्स' का सबूत के साथ 
जवाब है, लेकिन यह सबूत यदि सामने आ गया तो एक शादीशुदा 
लड़की की जिंदगी में भूचाल आ सकता है, क्योंकि इसमें उस 
सीडी की परत भी खुल जाएगी जिसमें वह लड़की और उसका 
पूर्व प्रेमी अंतरंग अवस्था में दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसे ही 
लेकर प्रदीप शर्मा उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और उसका 
शारीरिक शोषण करना चाहते थे। लड़की के पिता अपनी बेटी की 
बदनामी की आशंका से चिंतित हैं, जिसके कारण वह इसकी जांच 
नहीं कराना चाहते हैं। लड़की के पिता ने मीडिया को जारी बयान 
में कहा है कि “मैं अपनी बेटी की ओर से और उसके अनुरोध पर 
नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि मैंने जो भी मदद मांगी थी, उसकी 
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पूरी जानकारी मेरी 4 को थी | उसकी निजता का उल्लंघन नहीं 
हुआ है और आगे जांच की कोई जरूरत नहीं है।' इस परिवार 
की इज्जत बचाने के लिए ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह अभी तक 
चुप हैं। 

वैसे कांग्रेस के चरित्र हनन प्रयास के बाद मोदी सरकार ने 
गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच 
समिति का गठन कर दिया,जो तीन महीने में इस पूरे जासूसी 
प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कांग्रेस इस फर्जी जासूसी 
प्रकरण की अंदरूनी सच्चाई से अवगत है। इसी कारण कांग्रेस 
नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्रीमंडल ने इस जांच समिति का 
विरोध करते हुए इसके करीब एक महीने बाद 26 दिसंबर 2043 को 
एक नए जांच आयोग का गठन कर दिया ताकि लोकसभा चुनाव से 
ठीक पहले यह आयोग उनकी पसंद का रिपोर्ट बनाकर दे दे ताकि 
2044 में वह इसका राजनैतिक लाभ उठा सके। सच्चाई तो यह 
है कि यूपीए सरकार की इस गंदी योजना में सुप्रीम व हाई कोर्ट 
का कोई भी पूर्व न्यायाधीश भागी नहीं बनना चाहता है, इसलिए 
इस पुस्तक के लिखे जाने तक कोई भी न्यायाधीश इस आयोग का 
हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। 

वैसे जानकारी के लिए बता दें कि देश के कानून के मुताबिक 
प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी के मौखिक 
अनुरोध पर भी किसी तरह की जांच के आदेश दे सकते हैं। इसके 
लिए किसी लिखित अनुरोध पत्र की आवश्यकता नहीं है। इतना ही 
नहीं, कंद्र व राज्यों के गृह सचिव भी राष्ट्र हित में किसी की जासूसी 
करवाने की मंजूरी दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसे जानती है, क्योंकि 
वर्ष 2044 में उसके तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम पर यह आरोप 
लग चुका है कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के 
साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में बकायदा कैमरे लगाकर एक निजी 
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एजेंसी से उनकी जासूसी कराई थी। यह मामला जबरदस्त तरीके 
से मीडिया में उछला भी था, लेकिन इस पर लीपापोती कर दी गई | 








यही नहीं, मौखिक रूप से इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका 
गांधी व उनके पूरे परिवार की और उनके पुत्र राजीव गांधी ने 
तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो से 
करवाई थी। आईबी के पूर्व संयुक्त सचिव स्वर्गीय मलोय कृष्णधर ने 
अपनी पुस्तक ओपन सिक्रेट्स इंडिया इंटेलिजेंस अनवेल्ड' में इसका 
खुलासा किया È | 





प्रदीप शर्मा और कांग्रेस की नजदीकी: एक सूचना के 
मुताबिक प्रदीप शर्मा ने उस लड़की की कपनी को कांग्रेस संचालित 
यूपीए सरकार से एक सौर परियोजना दिलने में मदद की थी। 
भाजपा नेता वेंकैया नायडु के मुताबिक, 'इक्विलिबिरियम एनर्जी' 
नामक कंपनी में वह महिला और उसका भाई निदेशक थे। उस 
कंपनी को आईआईएम, अहमदाबाद और केंद्र सरकार की अक्षय 
ऊर्जा मंत्रालय ने स्मार्ट ग्रिड परियोजना लगाने में मदद पहुंचाई थी। 




















इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा के उसी बड़े भाई कुलदीप शर्मा को, 
जिसे कभी कथित फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई ने गिरफ्तार किया 
था, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय में प्रमुख सलाहकार की 
हैसियत से नियुक्ति दी। यह तब हुआ जब गिरफ्तारी के बाद वह 
सीबीआई के मुताबिक बयान देने के लिए राजी हो गया। तत्कालीन 
गृहमंत्री पी चिदंबरम ने उसे केंद्र में प्रतिनियुक्ति दी और सेवानिवृत्त 
होने के तुरंत बाद बाद उसे गृहमंत्रालय के लॉ एंड ऑर्डर विभाग 
का प्रमुख सलाहकार बना दिया, जो प्रमुख सचिव के रैंक जैसा 
पद है। 
यही नहीं, जो निलंबित प्रदीप शर्मा करीब 46 महीने तक जेल 
में रहा था, उसे भी एक आयोग में बैठाकर केंद्र सरकार ने उपकृत 
किया | ताज्जुब देखिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हर अधिकारी 
84 कपोत पब्लिकेशन हाउस 





























चाहे वह निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट हो, श्रीकुमार हो, 
प्रदीप शर्मा हो या कुलदीप शर्मा, ये सभी मोदी सरकार को अस्थिर 
करने में लगे रहे और कांग्रेस सरकार की तरफ से उपकृत होते रहे! 

आज प्रदीप शर्मा और उनके भाई कुलदीप शर्मा अरविंद केजरीवाल 
के आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। गुजरात में नरेन्द्र मोदी के 
खिलाफ साजिश रचने वाले हर अधिकारी, एन.जी.ओ. गिरोह और 
आशीष खेतान जैसे प्रेस्टीटयूट पत्रकारों का ठिकाना आम आदमी 
पार्टी है। वैसे भी स्वघोषित ईमानदार अरविंद केजरीवाल का पूरा 
चुनावी अभियान भ्रष्टाचार से हटकर केवल नरेन्द्र मोदी विरोध पर 
केन्द्रित है। इसलिए स्वाभाविक है कि मोदी विरोधियों के लिए 
कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी दूसरा ठिकाना है। 
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E रिपोर्ट : कांग्रेस-मीडिया-तीस्ता व 
एनजीओ गठजोड़ का खुलासा 





Petitions were filed in this matter by the accused persons in 
Rajasthan and Gujarat Hign Courts, but the same had been 
dismissed. The maiter is now pending before the Hon'ble Supreme 
Court of India. 


In the meantime, on the complaint of Shri Sidheshwar Puri, 
Secretary Bar Association. Pali (Rajasthan), National Human 
Rights commission, taking a very serious view of this false case 
under NDPS Act,; vide its order dated i5-09-2070 asked Govt. of 
Gujarat to pay a sum of Rs. one lakh as monetary relief to Shri 
Sumersingh, Advocate, Pali. 


Significantly, Gujarat Vigilance Commission recommended twice 
on 5-07-2002 and 79-/0-2006 that Shri Sanjiv Bhatt should be 
placed under suspension for his professional misconducts, but the 
Govt. of Gujarat did not do so. 


In view of the aforesaid position, it can be inferred that Shri Sanjiv 
Bhatt is facing a lot of problems in service matters and has got an 
axe to grind against the Govt. of Gujarat and, therefore, his evidence 
is ili motivated and can not be relied upon. 


Government of Gujarat vide its letter dated 22-06-207i 
forwarded a set of emails exhanged between Shri Sanjiv Bhatt, 
DIG, Gujarat Police and certain individuals during April & May 
20/4. It was mentioned in the above letter that during the course 
of an inquiry instituted against Shri Sanjiv Bhatt, IPS by DG (Civil 
Defence), Gujarat regarding misuse of official resources, some 
revelations have been made having direct bearing on the cases 
being monitored by SIT. The material forwarded by Govt. of 
Gujarat has been scrutinised and the salient features of the same 
are summarized as below:- 


() That top Congress Leaders of Gujarat namely Shri 
Shaktisinh Gohil, Leader of Opposition in Gujarat 
Legislative Assembly and Shri Arjun Modhvadia, President 
of Gujarat Pradesh Congress Committee are in constant 
touch with Shri Sanjiv Bhatt, DIG. They are provind him 
"Packages", Certain materials and also legal assistance. 
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_ एसआईटी रिपोर्ट : : संजीव wee 
को मिले पैकेज का खुलासा 


Further, on 28-04-207f, Shri Sanjiv Bhatt exchanged mails 
with Shri Shaktisinh Gohil and the former gave points for 
arguments in Hon'ble Supreme Court matter, allegations to 
be made against the members of SIT and to establish that 
the burning of a coach of Sabarmati Express at Godhra 
Railway Station was not a conspiracy From the emails, 
it appears that Shri Sanjiv Bhatt was holding personal 
meetings with senior congress leaders as well. In one of 
the emails, he even mentions that he was "under exploited" 
by the lawyer representing Congress before Nanavati 
Commission of Inquiry. 








(2) That Shri Sanjiv Bhatt had been persuading various NGOs 
and other interested groups to influence the Ld. Amicus 
Curiae and the Hon'ble Supreme Court of India by using 


"Media Card" and "Pressure Groups". 


~= 


— 
(ee) 
— 


Shri Sanjiv Bhatt had been exchanging emails with one 
Nasir Chippa and in the email dated -05-20 Shri Bhatt 
has stated that he (Nasir Chippa) should try to mobilize 
support/pressure-groups in Delhi to influence Ld. Amicus 
Curiae Shri Raju Ramchancran in a very subtle manner. 
In another email dated 8-05-20I4, Shri Sanjiv Bhatt had 
requested Shri Nasir Chippa to influence Home Minister 
Shri P. Chidambaram through pressure groups in U.S. Itis 
believed that Shri Nasir Chippa has strong U.S. connections 
and his family stays there. 


~ 
D> 
~~ 


That Shri Sanjiv Bhatt arranged an appeal from Shri M. 
Hasan Jowher, who runs a so called NGO titled SPRAT 
(Society for Promoting Rationality) to Amicus Curiae on 
3-05-20I, to call Shri Sanjiv Bhatt, IPS, Shri Rajnish 
Rai, IPS, Shri Satish Verma, IPS, Shri Kuldeep Sharma, 
IPS and Shri Rahul Sharma, IPS (all police officers of 
Gujarat) to tender their version of the Gujarat story. It may 
be mentioned here that the draft for the said appeal was 
sent by Shri Sanjay Bhatt himself to Shri Jowher, Further, a 


साजिश की कहानी-तथ्यों को जुबानी 67 


एसआईटी रिपोर्ट : साजिश में टाईम्स ऑफ इंडिया 
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copy of this mail was circulated by Shri Sanjiv Bhatt to Ms. 
Shabnam Hasmi, Ms. Teesta Seatalwad, Shri Himanshu 
Thakker, journalist, Shri Leo Saldana, Journalist and 
Shri Nasir Chippa to encourage the prominent persons/ 
organisation to write to Amicus Curiae on the similar lines 
so as to pressurize him. 


~ 
or 
~~ 


In emails exchanged on June I, 20I] between Shri Sanjiv 
Bhatt and Shri M.H. Jowher, it was proposed that a PIL 
may be filed through a lawyer named Shri K. Vakharia (a 
Sr. Advocate and Chairman of Legal Cell of Congress Party 
in Gujarat) in the Gujarat High Court for providing security 
to Shri Sanjiv Bhatt. It was also propsoed that another 
complaint may be filed with the Commissioner of Police, 
Ahmedabad City against Shri Narendra Modi & others for 
his alleged involvement in 2002 riots which would be taken 
to appropriate judicial forums in due course. 


(6) That Ms. Teesta Setalwad, her lawyer Shri Mihir Desai 
and Journalist Shri Manoj Mitta of Times of India were 
in constant touch with Shri Sanjiv Bhatt, IPS and were 
instrumental in arranging / drafting of the affidavit for filing 
the same in Hon'ble Supreme Court. Vide email dated 
I0-04-207f, Shri Bhatt solicited "Co-ordinates" from Ms. 
Teesta Setalwad, who had also arranged for a meeting with her 
lawyer Shri Mihir Desai at Ellisbridge Gymkhana, Anmedabad. 
Shri Sanjiv Bhatt sent the first draft of his proposed affidavit 
to Shri Manoj Mitta on 3-04-204i, after meeting Shri Mihir 
Desai, Advocate and invited his suggestions. Shri Manoj 
Mitta advised Shri Sanjiv Bhatt to incorporate a few more 
paragraphs drafted by him which were incorporated by Shri 
Sanjiv Bhatt in his final affidavit sent to Hon'ble Supreme, 
Court of India as suggested by Shri Mitta. 


~ 


~ 
N 
~ 


That Shri Sanjiv Bhatt was instrumental in arranging an 
affidavit of one Shri Shubhranshu Chaudhary, a journalist, 
to corroborate his claim that he gone to attend a meeting 
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E रिपोर्ट : मोदी को फंसाने के लिए 
मीडिया टिकस के इस्तेमाल का खुलासा 


called by the Chief Minister at his residence in the night 
of 27-02-2002. Significantly, Shri Bhatt had sent his 
mobile phone details of 27-02-2002 to Shri Shubharanshu 
Chaudhary and had also suggested the probable timings 
of his meeting to Shri Shubharanshu Chaudhary on 
5-05-20/. Simultaneously, these details were sent 
to Ms. Teesta Setalwad on I6-05-20II, for drafting the 
document, presumably the affidavit to be filed by Shri 
Shubhranshu Chaudhary. Shri Sanjiv Bhatt sent an email 
to Shri Shubhranshu Chaudhary that the said affidavit could 
be leaked out to the print media which would force the 
Amicus Curiae and Hon'ble Supreme Court to take notice 
of the same. Shri Sanjiv Bhatt also sent another email to 
shri Shubharanshu Chaudhary, in which he has stated that 
they should play the "Media Trick" so that affidavit is taken 
seriously by Amicus Curiae and the Hon'ble Supreme Court. 








(8) That Shri Sanjiv Bhatt had been exchanging emails with 
one Leo Saldana, a Narmada Bachao Andolan activist, 
with a view to mobilize public opinion in their favour. On 
0-05-20, Shri Sanjiv Bhatt had sent an email to the latter 
to the effect that what they needed to do at this stage was to 
create a situation, where it would be difficult for three judges 
Supreme Court Bench to disregard the ‘shortcomings of SIT 
under stewardship of Mr. Raghavan’ and that the Pressure 
groups and opionion makers in Delhi could be of great help in 
forwarding the cause. He has further stated in the mail that he 
was hopeful that things would start turning around from the next 
hearing, if proper pressure was maintained at National level. 


(9 


~ 


That Shri Sanjiv Bhatt was trying to contact Shri K.S. 
Subramanyam, a retaired IPS officer, through Shri Nasir 
Chippa to make an affidavit supporting his stand with a view 
to convince the Amicus Curiae and through him the Hon'ble 
Supreme Court of India that Shri K. Chakravarthi, former 
DGP of Gujarat, was a liar. 
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(0) That Shri Sanjiv Bhatt had been taking advice of Ms. 


Teesta Setalwad in connection with his evidence before 
Nanavati Commission of Inquiry. He had also been in touch 
with various journalists, NGOs and had been forwarding 
his representations, applications and other documents 
through email, whereas on the other side he had been 
claiming privilege that being an Intelligence Officer he was 
duty bound not to disclose anything unless, he was legally 
compelled to do so. 


(4i) That Shri Sanjiv Bhatt had been maintaining a close contact 


90 


with Shri Rahul Sharma, DIG of Gujarat Police and had 
been getting his mobile phone calls analysed with a view 
to ascertain his own movements of 27-02-2002. This shows 
that Bhatt does not recollect his movements on that day. He 
has also been trying to ascertain the movements of Late 
Haren Pandya, the then Minister of State for Revenue on 
27-02-2002, with a view to introduce him as a participant of 
the meeting of 27-02-2002 held at CM's residence, but could 
not do so, as Shri Rahul Sharma had informed him after the 
analysis that there was absolutely no question of Late Haren 
Pandya being at Gandhinagar on 27-02-2002 night. 


From the study of emails, it appears that certain vested 
interests including shri Sanjiv Bhatt, different NGOs and 
some political leaders were trying to use Hon'ble Supreme 
Court/SIT as a forum for settling their scores. This would 
also go to show that Shri Sanjiv Bhatt had been colluding 
with the persons with vested interests to see that some 
kind of charge-sheet is filed against Shri Narendra Modi 
and others. 


Observations made by Ld. Amicus Curiae: 


"The other circumstances would also have to be taken into 
account. There is nothing to show that CM intervened on 28- 
02-2002, when the riots were taking place to prevent the riots. 
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बनाम तीस्ता व एनजीओ गिरोह 


तीस्ता सीतलवाड़ : साजिशकर्ताओं की 'ज्वाइंट वेंचर 


गुजराते दंगा मामले में खुद को दु 
सेक्यूलरिज्म की सबसे बड़ी पैरोकार 
साबित करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ SB 


व उनका एनजीओ “सेंटर फॉर nala > 
जस्टिस एंड पीस'(सीजेपी) सभी मोदी | 
विरोधियों का ‘cage dae’ है। odd 
लगातार विदेशों के इशारे पर काम कर करने वाली तीस्ता गुजरात 
के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फसाने के लिए किस तरह से नकली 
सबूतों को पैदा करने से लेकर असली सबूतों को नष्ट करने तक 
का खेलती रही हैं, यह उनके पूर्व साथी रईस खान की गिरफ्तारी व 
उसके बयान से स्पष्ट हो चुका है। उनके द्वारा नरेंद्र मोदी पर लगाए 
गए एक-एक आरोप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल 
(एसआईटी) ने किसी खास मतलब से प्रेरित और झूठ करार दिया È| 
एसआईटी कह चुका है कि dea सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट व उसके 
द्वारा गठित एसआईटी को अपने फायदे के लिए एक फोरम के रूप 
में उपयोग करने के मकसद से काम करती रही हैं। 


















गौरतलब है कि dra सीतलवाड़ व एहसान जाफरी की पत्नी 
जाकिया जाफरी आदि की मांग पर ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों 
से जुड़े नौ मामलों की जांच नए सिरे से कराने के लिए सीबीआई के 
पूर्व निदेशक आर.के.राघवन के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) 
का गठन किया था! यह देश में अब तक हुए दंगे की जांच का पहला 
मामला है, जिसकी पूरी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। 


हवाला के जरिए तीस्ता तक पहुंच रहा है धन : 








इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी यासीन भटकल ने 
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जिस तरह से कहा है कि नरेंद्र मोदी को जान से मारने के लिए 
विदेशों से जमकर फंडिंग हो रही है, उसी तरह मोदी का राजनैतिक 
भविष्य बर्बाद करने के लिए dra सीतलवाड़ को भी विदेशों से 
जबरदस्त फंडिंग हो रही है। इसका खुलासा खुद उनके सहयोगी 
रहे रईस खान पठान ने किया है। रईस खान पठान के मुताबिक 
तीस्ता के पास विदेशों से हवाला के जरिए जमकर पैसा आ रहा È | 








तीस्ता जावेद सीतलवाड़ को सऊदी अरब से हो रही फंडिंग का 
खुलासा उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'कम्युनल Hee’ से होती है। 
इस पत्रिका का एक मात्र मकसद गुजरात दंगे को मुसलमानों का 
'नरसंहार' और नरेंद्र मोदी को 'हत्यारा' साबित करना रहा S| अपने 
पति जावेद के साथ मिलकर वह अरब के सहयोग से 'कम्युनल 
कम्बैट' पत्रिका का प्रकाशन करती है, जिसमें न केवल नरेंद्र मोदी, 
बल्कि गुजरात और हिंदुस्तान को भी लगातार बदनाम किया किया 
जाता È| इसके अलावा उनकी संस्था को अमेरिका व नीदरलैंड से 
भी जबरदस्त फंडिंग का खुलासा हुआ È | 

देश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस के सहयोग, 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही फंडिंग और देश के एनजीओ-बुद्धि 
जीवी-मीडिया गठजोड़ गिरोह का सम्मिलित चेहरा तीस्ता न केवल 
तीन बार से लगातार गुजरात की जनता द्वार चुनी गई सरकार को 
अस्थिर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट व उसे 
द्वारा गठित एसआईटी के प्रति भी अविश्वास व्यक्त कर चुकी है। 
विदेशी संगठन में गुजरात दंगे का मुद्दा ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट 
तीस्ता सीतलवाड़ व उसके एनजीओ को लताड़ भी लगा चुका है। 
तीस्ता के विदेशी कनेक्शन को सुप्रीम कोर्ट बाहरी हस्तक्षेप 
करार दे चुका है : 















































तीस्ता सीतलवाड़ ने अपने गैर सरकारी संगठन “सेंटर फॉर 
जस्टिस एंड पीस' (सीजेपी) के जरिए जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय 
92 कपोत पब्लिकेशन हाउस 


मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से संपर्क किया था। भारत 
की कानून व्यवस्था पर अविश्वास जताते हुए उसने गुजरात दंगों 
के गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा वहां उठाया था। देश की संप्रभुता 
और यहां के कानून व्यवस्था के साथ तीस्ता के इस खिलवाड़ को 
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। पूर्व में 
हरीश साल्वे को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में अदालत ने 
'न्यायमित्र' नियुक्त किया a | 

यह सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हुआ और उसने तीस्ता 
को कड़ी फटकार लगाई | सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी के जैन की 
अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने तीस्ता को फटकार लगाते हुए कहा 
था, “हम यह पसंद नहीं करते कि विदेश के अन्य संगठन हमारे 
कामकाज में दखल दें। हम इन्हें खुद निबटाने में सक्षम हैं। हमें 
दूसरों से दिशा-निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। इसे हम अपने काम 
काज में सीधा बाहरी हस्तक्षेप मानते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है|" 




















पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि आपका भरोसा इस 
अदालत से ज्यादा विदेशी संगठनों पर है। आपको लगता है कि 
ये विदेशी संगठन ही गवाहों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आगे 
से इस तरह के पत्र लिखे जाएंगे, तो अदालत आपकी दलीलें सुने 
बिना ही अपना आदेश पारित कर देगी |” 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सीजेपी आइंदा विदेशी संगठनों को इस तरह 
का पत्र भेजेगी तो हम फिर उसकी दलील सुने बगैर केवल र्‍्यायमित्र की 
दलीलों के आधार पर आदेश पारित कर देंगे |” पीठ ने कहा, “गुजरात से 
जुड़े तमाम मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। विदेशी एजेंसी 
के साथ सीजेपी का पत्राचार बाहरी हस्तक्षेप की कोशिश है|” 
तीस्ता ने सबूतों से छेड़छाड़ करने क लिए कब्र 
खोदकर निकाले थे शव : 
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रईस खान पठान तीस्ता सीतलवाड़ के साथ उनके एनजीओ 
सीजेपी में काम करता था। रईस खान को पुलिस ने दंगा में मारे 
गए मुसलमानों के शवों को कब्र खोदकर निकालने और सबूतों से 
छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रईस ने पुलिस 
और बाद में मीडिया को भी यह बताया था कि लूनावाड़ा में कब्र 
खोदकर शवों को निकालने का आदेश तीस्ता ने दिया था। तीस्ता 
ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस- प्रशासन और दफनाए गए लोगों 





के परिवारवालों को भी देने से मना कर दिया था। 

रईस खान की गिरफ्तारी के बाद dren सीतलवाड़ पर भी 
गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी, जिससे घबराकर उसने 
लूनावाड़ा नरककाल मामले में गोधरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम 
जमानत की अर्जी भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने 
तीस्ता को सबूतों से छेड़छाड़ के इस आपराधिक मामले से बचाया 
था, जिसकी वजह से उनके निर्णय पर कई तरह के सवाल भी उठे 
थे! रईस खान पठान के मुताबिक तीस्ता के ही इंशारे पर पंचमहाल 
जिले के लूनावाड़ा में पानम नदी के किनारे दफनाए गए शवों को 
निकाला गया था। बाद में इन शवों का डीएनए टेस्ट कराया गया, 
जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान स्थानीय नागरिकों के 
रूप में हुई थी। 
सबूतों से छेड़छाड़ में मीडिया ने दिया था तीस्ता को 
सहयोग : 

भारतीय मीडिया का दोगला चरित्र देखिए! बिना किसी सबूत के 
नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहती आ रही इलेक्ट्रोनिक मीडिया dre 
सीतलवाड़ के साथ साजिश रचने में सहयोगी की भूमिका में रही है। 
पुलिस, प्रशासन और दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को जानकारी 
दिए बिना तीस्ता ने अवैध तरीके से Gal की खुदाई करवाई efi 
उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद रहकर इस गैरकानूनी काम में dra 
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की मदद भारत का मीडिया कर रहा था। इस गैरकानूनी कार्य का 
खुलासा करने की जगह मीडिया एक साजिशकर्ता की तरह इस 
अवैध कार्य में तीस्ता के सहयोगी की भूमिका में था! 














लूनावाड़ा के पुलिस उपनिरीक्षक के समक्ष लगाए गए शपथ 
पत्र के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार राहुल Re 
मौके पर मौजूद था। अपने शपथ पत्र में उसने कहा है कि कब्र की 
खुदाई उसके सामने हुई थी। उस वक्त वह वहां था, लेकिन उसे 
नहीं पता था कि कब्र की खुदाई अवैध तरीके से की जा रही है। 
राहुल सिंह ने एक और खुलासा किया | उसके मुताबिक जिस वक्त 
कब्र की खुदाई चल रही थी उस वक्त तीस्ता सीएनएन-आईबीएन 
के मुख्य संपादक राजदीप सरदेसाई से लगातार फोन पर जुड़ी हुई 
थी। दोनों सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे थे। तीस्ता अपनी 
हर सूचना राजदीप सरदेसाई से साझा करती है। 

















जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही राजदीप सरदेसाई हैं, 
जिन्होंने गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग में 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' 
द्वारा तय मानकों को ताक पर रख कर गुजरात दंगे की लपटों को 
हवा दी थी। गुजरात दंगे के समय राजदीप सरदेसाई स्टार टीवी के 
स्टार रिपोर्टर थे। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम समुदाय की पहचान करते 
हुए रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वजह से गुजरात के गांवों तक दंगा 
भड़क गया था। राजदीप सरदेसाई और एनडीटीवी की बरखा दत्त 
ने लाइव व ग्राफिक्स रिपोर्टिंग के जरिए गुजरात दंगे को बढ़ाने का 
काम किया था। लेकिन जब तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ सबूतों 
से छेड़छाड़ या फेरा उल्लंघन का मामला सामने आया तो इनके 
कैमरे बंद पड़े रहे! 


गुजरात दंगा ने तीस्ता को बना दिया करोड़पति : 
गुजरात दंगा से पहले जनवरी 2004 से दिसंबर 2002 के बीच 
तीस्ता सीतलवाड़ व उसके पति जावेद आनंद के यूनियन बैंक 

















ऑफ इंडिया में खुले बचत खाता में कोई भी रकम नहीं थी, लेकिन 
गुजरात दंगे के बाद न केवल उन्होंने कई बैंकों में खाते खोल लिए, 
बल्कि करोड़ों रुपए की बारिश भी उन पर होने लगी! जिस गुलबर्ग 
सोसायटी केस में उसने दिवंगत एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया 
जाफरी के साथ मिलकर घटना के चार साल बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र 
मोदी को मुख्य अभियुक्त बनाया था, उस सोसायटी के पीड़ितों ने 
शिकायत की थी कि दंगा पीड़ितों को मदद करने के नाम पर तीस्ता 
देश-विदेश के दानकर्ताओं से करोड़ रुपए वसूल तो कर रही हैं, 
लेकिन हमें फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई है। 

dra के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाता नंबर- 
369402040003883 में वर्ष 2002 से मई 2043 के बीच डेढ़ करोड़ 
रुपए जमा हुए हैं। इसी दौरान उसके पति जावेद के बचत खाते में 
भी 92 लाख 24 हजार रुपए जमा हुए। तीस्ता-जावेद दंपत्ति का 
आईडीबीआई बैंक में भी बचत खाता है, जिसमें साल 2005 --43 के 
बीच करीब 98 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसी दौरान उसकी बेटी 
तमारा के बचत खाते में भी अलग-अलग जगहों से 3 लाखा 52 
हजार रुपए जमा हुए | 





























दंगे के बाद तीस्ता के आईडीबीआई व यूनियन बैंक खाते में 2 
करोड़ 44 लाख एवं करोड़ 28 लाख रुपए जमा हुए हैं। तीस्ता 
के पूर्व सहयोगी रईस खान पठान के मुताबिक, दंगा पीड़ितों की 
मदद के लिए आए इस दान के धन को तीस्ता व उसके पति ने 
फिक्स्ड डिपोजिट, मार्केट शेयर और म्युच्युअल फड में निवेश कर 
खूब मुनाफा कमाया है | 








dra ने दंगा पीड़ितों की मदद के लिए 'सबरंग gee’ और 
'सीटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' नामक एनजीओ बना रखा है। 
इसके अलवा deat ने 'सबरंग कम्यूनिकेशन' नाम से एक फर्म 
भी बनाया हुआ है। अप्रैल 2007 से 2043 के बीच सबरंग ट्रस्ट के 
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फेरा एकाउंट नंबर- 369402040802885 में एक करोड़ 38 लाख 
रुपए विदेशी डोनेशन से आया। इन रुपयों को दंगा पीड़ितों 
बांटने या उनकी मदद में लगाने की जगह तीस्ता व उसके पति 
जावेद ने करीब 40 लाख रुपए अपने बचत खाते में हस्तांतरित 
कर लिया और इसका निजी उपयोग किया । इसके अलावा सबरंग 
कम्यूनिकेशन में भी उसने इसी खाते से 33 लाख रुपए हस्तांतरित 
किया। इसके अलावा तीस्ता के एनजीओ 'सीटीजन फॉर जस्टिस 
एंड पीस' को दान में 95 लाख रुपए मिले, जिसमें से 55 लाख रुपए 
जावेद ने अपने बचत खाता में हस्तांतरित कर लिया। 


















































तीस्ता फजीवाड़ा करने से यहीं नहीं रुकी, बल्कि गुलबर्ग सोसायटी 
में मारे गए लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाने के नाम पर उसने पूरी 
दुनिया से करीब डेढ़ करोड़ रुपए इकट्ठा किया, लेकिन 2007 में उसने 
मेमोरियल बनाने की योजना स्थगित कर दी और यह रुपया भी दंगा 
पीड़ितों की जगह उसके व उसके परिवार के सदस्यों के काम आ TT | 
पीड़ितों की शिकायत के बावजूद मीडिया, वामपंथी बुद्धिजीवी और सुप्रीम 
कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के द्वारा दबाव बनाकर तीस्ता गिरफ्तारी से 
बचती रहीं, लेकिन अब जाकर जनवरी 2044 में उसके खिलाफ इस 
मामले में प्राथमिकी दर्ज हो सकी है। तीस्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 
हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की, लेकिन अदालत ने 
इसे खारिज कर दिया और बेहद कड़ी टिपणी की | अदालत ने कहा कि 
“आपने दंगा पीड़ितों के नाम का उपयोग कर उन्हें ठगा है और उनके 
नाम पर करोड़ों रुपए भी इकट्ठा किया है और बाद में इसका निजी 
उपयोग कर लिया। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती È 


























तीस्ता के सबरंग ट्रस्ट में केवल तीन ट्रस्टी हैं। तीस्ता, उसका 
पति जावेद आनंद व उसकी बहन एमिली सीतलवाड़। इसके 
अलावा उसने अपनी बेटी को भी इस ट्रस्ट में काम करते हुए दर्शा 
रखा है। यह पूरा परिवार दान में मिले धन की हेराफेरी के अलावा 
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ट्रस्ट से मोटी तनख्वाह भी लेता È| 
अमेरिका के लगातार संपर्क में है तीस्ता : 

बैंक खाते में विदेशों से आने वाली रकम ही नहीं, बल्कि तीस्ता 
को मिले पुरस्कार और अन्य दस्तावेज भी तीस्ता के विदेशी कनेक्शन 
और वहां से मिल रही मोटी रकम को दर्शाते हैं। अमेरिका के 
मानवाधिकार उल्लंघन की पोल और दुनिया भर के राजनीतिज्ञों व 
दौलतमंद व्यक्तियों की पोल खोलने वाला वेबसाइट 'विकिलिक्स' के 
मुताबिक, तीस्ता सीतलवाड़ और अमेरिकी सरकार लगातार एक-दूसरे 
के संपक में हैं। dea के अमेरिकी कनेक्शन का दूसरा सबूत अमेरिकी 
कंपनी व दुनिया के प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी 'फोर्ड' की सामाजिक 
इकाई फोर्ड फाउंडेशन द्वारा 2 लाख 50 हजार अमेरिकी डॉलर के फंड 
का मिलना भी है। यह राशि dear के 'सबरंग ट्रस्ट' को मिला È| 
इसके अलावा तीस्ता को नीदरलैंड की 'हिवोस' संस्था से भी जबरदस्त 
फंडिंग का सबूत सामने आ चुका है। यही नहीं, अरब देशों से उनकी 
फंडिंग का सबसे बड़ा सबूत कुवैत के 'फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम 
एसोसिएशन' द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना भी है। dear के 























एनजीओ पर फेरा के उल्लंघन का मामला भी सामने आ चुका है, लेकिन 
मोदी विरोधी मीडिया दंगा पीड़ितों की राशि को हड़प कर करोड़पति बन 
चुकी तीस्ता सीतलवाड़ 


ठ व उसके परिवार की बढ़ती संपत्ति पर मौन È! 
52. | z : 7 
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के फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से सम्मान लेती तीस्ता 
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a गुलबर्ग सोसायटी दंगा पीड़ितों की स्थिति जस की तस 
है। गुजरात दंगा से पहले एकमद खाली बैंक खाते वाली तीस्ता 





व उसके पति जावेद दंगा के बाद करोड़पति हो गए हैं! तीस्ता 
जितनी जोर से नरेंद्र मोदी पर हमला करती है, उतनी जोर से 
अमेरिका-अरब-यूरोप से उस पर नोटों की बारिश होने लगती है। 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बचाने और हिंदुओं के घरों 
पर हुए हमले को छुपाने में लगी रही तीस्ता : 

रईस खान ने दंगों के दौरान मौके पर मौजूद रहकर न केवल पीड़ितों 
की मदद की, उनका वीडियो भी बनाया और उनकी तस्वीरें भी ली। 
'मोदीनामा' की लेखिका मधु किश्वर से बातचीत में रईस खान ने बताया 
कि “तीस्ता ने उन सारी तस्वीरों व वीडियो को केवल अपने फायदे के 
लिए उपयोग किया। उसने दंगे में शामिल कांग्रेसी पदाधिकारियों व 
कार्यकर्ताओं वाली तस्वीरों को हटा दिया ताकि दंगे में केवल विश्व हिंदू 
परिषद, बजरंग दल और भाजपा की संलिप्तता को दर्शा कर नरेंद्र मोदी 
को बदनाम किया जा सके। यही नहीं, उन्होंने दंगाई मुसलमानों की भीड़ 
और हिंदुओं के घरों, दुकानों और कारोबार पर हुए हमले की तस्वीर को 
भी अदालत में पेश नहीं किया ताकि दंगे में मुसलमानों को केवल पीड़ित 
के रूप में दर्शाया जा सके |” 



































रईस के मुताबिक, “मैंने यह कहते हुए तीस्ता का विरोध शुरू 
किया कि वह केवल दंगे का एक पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर 
रही हैं। मैंने कहा कि शरणार्थी शिविर में रह रहे दंगे के शिकार 
हिंदुओं से बात कर उनकी तस्वीर व सच्चाई भी अदालत के समक्ष 
रखनी चाहिए |” 

















इसके बाद तीस्ता ने रईस खान को जनवरी, 2008 में अपने 
एनजीओ से बिना कारण बताओ नोटिस दिए ही निकाल दिया । रईस 


at 


खान के मुताबिक, “तीस्ता उन तस्वीरों को अदालत के समक्ष कभी 
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कार्यकर्ता 


पेश नहीं करेंगी, जिसमें कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता दंगाई के रूप में 
दिख रहे हैं, क्योंकि तीस्ता जो भी कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के इशारे 
पर ही कर रही हैं!" 

अदालत में झूठा आरोप पत्र तक दाखिल कराया तीस्ता ने: 














'मोदीनामा' की लेखिका मधु किश्वर से बातचीत में रईस खान 
पठान ने बताया कि तीस्ता ने दंगों के पीड़ित मुसलमानों की ओर से 
अदालत में झूठा शपथ पत्र भी दायर किया है। वह गवाहों से सादे 
वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवा लेती थी, बदले में उन्हें हर महीने 
पगार देती थीं। मैंने अपने हाथों से उन परिवारों को हर महीने पगार 
दिए हैं। रईस के मुताबिक, तीस्ता के पास कई इस्लामिक देशों से 
हवाला के जरिए पैसा आता है। 
तीस्ता की पोल खोलती एसआईटी रिपोर्ट : 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि 
तीस्ता ने गुजरात दंगे को काफी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया। इन 
दंगों में जिन झूठी घटनाओं को मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया 
है, उनमें से कई तो हुई ही नहीं थी। 
Ee ने अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस 
अरिजीत पसायत, पी सदाशिवम और आफताब आलम की पीठ 
के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा था कि सेलिब्रिटीज सामाजिक 
कार्यकर्ता और राइट एक्टिविस्ट दंगों में हुई कई मौतों के 
बारे में झूठ की खिचड़ी पका रही हैं। दंगा और मौत की कई 
घटनाएं बिल्कुल ही झूठी और तथ्यहीन हैं। कुछ घटनाओं व 
मौतों की तो केवल कल्पना कर ली गई हैं और इस काल्पनिक 
घटनाओं को सही साबित करने के लिए झूठे गवाह भी पेश 
कर किए गए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते 
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हुए उनके वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दंगों से जुड़ी 
अलग-अलग घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में 22 झूठे गवाहों 
को विभिन्‍न अदालतों के समक्ष खड़ा किया गया और उनसे झूठा 
शपथ पत्र दाखिल कराया गया। एसआईटी ने जब उन सभी 22 
तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की तो उन सभी ने बताया कि 
उन्हें झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने 
डराया-धमकाया था। वे लोग दंगे के किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी 
नहीं थे। उन्होंने तो तीस्ता द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर केवल 
हस्ताक्षर किया N | 


एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को दी क्लीन fac, तीस्ता 
को झूठी करार दिया : 
= कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 
गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी तरह 
की संलिप्तता से इनकार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है। 
एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गुजरात के 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के 
दंगों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए हरसंभव कदम उठाए थे। नरेंद्र 
मोदी के खिलाफ दंगा भड़ाकने के किसी भी तरह के सबूत 
नहीं मिले है। मोदी ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि जाइए 
और जाकर लोगों की हत्या कीजिए! 
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने 27 फरवरी 
2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुए रामभक्तों के नरसंहार 
और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों के कुल नौ मामलों की 
जांच की है। एसआईटी ने जांच के बाद बनाई गई हजारों पन्नों की 
रिपोर्ट को निरीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया सुप्रीम 
कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह इस क्लोजर रिपोर्ट को 
मामले से संबंधित निचली अदालत में दाखिल करे। एसआईटी ने 
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8 अप्रैल 2042 को संबंधित अदालत में गुजरात दंगों की फाइल को 
बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। 











एसआईटी ने कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपों को 
लगाने का कोई आधार नहीं है। कथित तौर पर आला पुलिस 
अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संबंध 
में दिया गया निर्देश तीस्ता सीतलवाड़ की एक मनगढ़ंत कहानी है, 
जिसे उन्होंने पुलिस अधिकारियों संजीव भट्ट एवं आर.बी श्रीकुमार के 
झूठे बयान को आधार बनाकर गढ़ी है | जांच के दौरान उन्हें इस बात 
के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि मोदी ने ऐसा कोई दिशा निर्देश पुलिस 
अधिकारियों को दिया था। 

एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार, “मोदी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा 
बैठकें कीं और हालात को संभालने के लिए सबकुछ किया, जो किया 
जा सकता था। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए समय पर सेना 
को बुलाया गया। मोदी हालात पर लगाम लगाने, दंगा पीड़ितों के 
लिए राहत शिविर बनाने और स्थिति को शांतिपूर्ण एवं सामान्य करने 
के लिहाज से कदम उठाने में लगे रहे। विस्तृत जांच और संबंधित 
लोगों के संतोषप्रद स्पष्टीकरण के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई 
आपराधिक मामला नहीं बनता S|” 
































एसआईटी रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद अप्रैल 2042 को 
अदालत ने कहा कि “एसआईटी को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आरोपी 
बनाए गए 57 अन्य लोगों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला 
है, जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने किसी तरह का कोई 
आपराधिक षड्यंत्र किया È” 








इस क्लोजर रिपोर्ट के सामने आते ही तीस्ता सीतलवाड़ बौखला 
गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चली एसआईटी की 
पूरी जांच पर सवाल उठाते हुए इसके प्रति अविश्वास जता दिया। 
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती कमीशन की 
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रिपोर्ट के प्रति भी वह अविश्वास जता चुकी हैं | 





तीस्ता ने एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी के साथ 
मिलकर इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ 45 अप्रैल 2043 को 574 
पन्नों का एक याचिका दायर किया और मांग की कि गुलबर्ग 
सोसायटी मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया 
जाए। इस पर सुनवाई के दौरान 27 अप्रेल 203 को एसआईटी ने 
इस याचिका को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की एक 
और कोशिश करार दिया। एसआईटी के वकील आर.एसरू जमुआर 
ने अदालत में कहा, “क्या जाकिया जाफरी ये चाहती थीं कि नरेंद्र 
मोदी एके-47 बंदूक अपने हाथ में लेकर दंगों पर नियंत्रण Ged?” 

















आखिर में 26 दिसंबर 2043 को अहमदाबाद की अदालत ने 
एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराते हुए नरेंद्र मोदी को 
गुजरात दंगे के सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। 








मोदी बनाम कानूनविद 





गोधरा व गुजरात के बाद सेवानिवृत्त जजों ने एक स्वनिर्मित 
जांच दल ‘ours सिटिजन ट्टिब्यूनल(सीसीटी) गुजरात, 2002' 
नामक एक स्वनिर्मित जांच दल का गठन किया और मार्च-अप्रैल 
2002 को गोधरा व गुजरात के दंगों की जांच करने पहुंच गए। 
न तो इनके ट्रिब्यूनल का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, न ही 
हाईकोर्ट ने और न ही राज्य या केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोटं के 
पूर्व जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली इस 
स्वनिर्मित जांच दल में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी.बी. 
सावंत, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एच.सुरेश एवं पूर्व 
जज जस्टिस लोनी शामिल थे। इस दल का गठन व निष्कर्ष बहुत 
कुछ यूपीए- के रेलमंत्री लालू यादव द्वारा गठित बनर्जी कमेटी 
जैसा ही था, जिसे बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2006 में 
असंवैधानिक करार दिया था। 
साजिश कौ कहानी-तथ्यों की जुबानी = र 03 - 











इस स्वनिर्मित जांच दल का निष्कर्ष था कि साबरमती एक्सप्रेस 
में आग किसी बाहरी भीड़ ने नहीं लगाई, बल्कि अंदर से लगी। 
गोधरा के बाद भड़के दंगे पर इस दल के अध्यक्ष जस्टिस वी. 
आर.कृष्णा अय्यर ने कहा कि इस नरसंहार के लिए नरेंद्र मोदी 
को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर हत्या का मुकदमा 
चलना चाहिए। बाद में गुजरात सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया 
देते हुए कहा था कि संविधान किसी स्वनिर्मित जांच दल को यह 
अधिकार नहीं देता है कि वह चल रही जांच प्रक्रिया को बाधित 
करने की कोशिश करे | 

सच्चाई से अवगत होने के बाद आज इन्हीं जस्टिस वी.आर. 
कृष्णा अय्यर ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए 
सबसे योग्य नेता करार दिया है और उनके प्रशासनिक कौशल की 
सराहना की है। 


























जस्टिस आफताब आलम: गुजरात पर निर्णय देने वाली सुप्रीम 
कोर्ट के दो खंडपीठ वाली जजों के बेंच में शामिल रहे पूर्व जज जस्टिस 
आफताब आलम पर “सांप्रदायिक सोच' का आरोप लग चुका है। यही 
नहीं, उनकी बेटी का मोदी को बदनाम करने में जुटे एनजीओ गिरोह के 
साथ आर्थिक गठबंधन भी सामने आ चुका है। जस्टिस आफताब आलम 
की सांप्रदायिक मनोवृत्ति का खुलासा गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज व 
गुजरात के पूर्व लोकायुक्त एस.एम.सोनी ने किया। जस्टिस एस.एम. 
सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया 
को एक कड़ा पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि “सांप्रदायिक सोच 
वाले न्यायधीश आफताब आलम को गुजरात दंगे से जुड़े सभी मुकदमों 
से अलग किया जाए |” अपने 40 पन्नों की चिट्ठी में न्यायमूर्ति सोनी ने 
अनेक प्रमाणों और तथ्यों का हवाला देते हुए लिखा है कि “मैंने गुजरात 
दंगो और गुजरात के कई मामलों से जुड़े उन फैसलों का अध्ययन किया 
है जिसमें जस्टिस आफताब आलम की खण्डपीठ ने फैसला दिया है। 
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अधिकांश फैसले एक खास समुदाय का होने की वजह से पूर्वग्रह 
प्रेरित प्रतीत होते हैं।” जस्टिस सोनी ने लिखा है कि “उनके पत्र को 
सिफ पत्र नहीं, बल्कि एक जनहित याचिका (पीआईएल) समझकर देखा 
जाये।” पूर्व जस्टिस सोनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस 
आफताब आलम के द्वारा लन्दन में वर्ल्ड इस्मालिक फोरम में दिये गए 
घोर सांप्रदायिक व आपत्तिजनक भाषण की सीडी भी भेजी N | 























si S.M. Soni 


Former Judge, Gujarat High Court 
Former Lokayukta, Gujarat State 


To 27/06/2 
The Hon'ble The Chief Justice of India 

Supreme Court 

New Delhi. 


Sub: Submission of facts and quotes showing communal mind set of Hon'ble 
Mr. Justice Aftab Alam-Transfer of all matters related to Gujarat before 
any other bench. 








जस्टिस आफताब आलम के कारण सुप्रीम कोर्ट को 
मांगनी पड़ी थी माफी: जस्टिस आलम के कारण एक बार तो 
सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी पड़ी थी। तीस्ता जावेद सीतलवाड़, 
शबनम हाशमी और मुकुल सिन्हा की अगुवाई वाली 'जनसंघर्ष मंच' 
ने सुप्रीम कोर्ट में एक अजी लगाकर मांग की थी कि नानावती 
कमीशन से कहा जाए कि वह नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए 
बुलाएं | सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए इस मंच के 
वकील मुकुल सिन्हा को कड़ी फटकार लगाई थी। 











लेकिन इस अर्जी से पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफताब 
आलम की खण्डपीठ ने गुजरात सरकार और नानावती कमीशन को 
नोटिस जारी कर दिया था। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले 
लिया और कहा था कि “किसी भी जज को कोई भी फैसला सुनाते 
समय भारत के कानून और संविधान का पालन करना चाहिए | कोई भी 
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न्यायिक आयोग (इस = में नानावती कमीशन) पूरी तरह से स्वत्रंत 
होता है। किसी भी आयोग को नोटिस भेजने की सत्ता सुप्रीम कोर्ट 
के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती सुधारते हुए नोटिस वापस 
लेता है और सभी पक्षों से इस गलती के लिए खेद प्रकट करता है |” 





जस्टिस आलम, उनकी बेटी शाहरुख, तीस्ता एवं अन्य 
एनजीओ के आर्थिक संबंध: यह एक जाना हुआ तथ्य है कि 
इन्हीं जस्टिस आफताब आलम की बेटी शाहरुख आलम एंटी मोदी 
कैंप में शामिल एक एटिविस्ट हैं और एनजीओ चलाती हैं। और 
यह भी एक बड़ा तथ्य है कि मोदी विरोधी अभियान चलाने वाली 
तीस्ता सीतलवाड़ आदि हर बार आफताब आलम की खण्डपीठ में 
ही याचिका दायर करती रही हैं | 








तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी रईस खान पठान ने भी 
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तीस्ता जावेद सीतलवाड़ 
एवं जस्टिस आफताब आलम की बेटी शाहरुख आलम के बीच के 
आर्थिक संबंधों को उजागर किया था। रईस खान ने दायर अपनी 
याचिका में लिखा था कि “गुजरात दंगों से सम्बंधित सभी मामलों 
को जस्टिस आफताब आलम की पीठ से हटाया जाए। जस्टिस 
आलम की बेटी शाहरुख आलम के आर्थिक हित तीस्ता व अन्य कई 
एनजीओ से जुड़े हुए हैं|” 

रईस खान के पत्र के मुताबिक, जस्टिस आफताब आलम की 
बेटी शाहरुख आलम 'पटना कलेक्टिव' नामक एनजीओ चलाती 
है। इस एनजीओ को नीदरलैंडस की संस्था 'हिवोस' से बड़ी 
मात्रा में धनराशि अनुदान के रूप में मिलती है। यही संस्था तीस्ता 
सीतलवाड़ के एनजीओ 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस'(सीजेपी) 
को भी भारी अनुदान देती है। 'हिवोस' ने नीदरलैंड की एक और 
संस्था 'कोस्मोपोलिस इंस्टीट्यूट' के साथ मिलकर 'प्रमोटिंग प्लूरिज्स 
नॉलेज प्रोग्राम' नाम से शोध पत्रों की एक श्रृंखला को प्रकाशित 
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किया था। इसमें स्वयं जस्टिस आफताब आलम ने लंदन में 'द 
आइडिया ऑफ सेक्यूलरिज्म एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया' शीर्षक 
से एक पेपर प्रस्तुत किया था। 

रईस खान पठान ने अपनी याचिका में लिखा है कि प्रमोटिंग 
प्लूरिज्म नॉलेज प्रोग्राम' के कार्यक्रम का संयोजक बंगलूरू स्थित सेंटर 
फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसायटी(सीएससीएस) नामक संस्था 
था, जो जस्टिस आफताब आलम के पेपर का भी प्रायोजक था। यह 
संस्था भी नीदरलैंड की संस्था 'हिवोस' से जुड़ी हुई है और संयुक्‍त 
रूप से एक वेबपोर्टल 'प्लूरलिज्म डॉट इन' का संचालन करती है। 
इस वेबपोर्टल में गुजरात दंगों से संबंधित एक अलग खंड है, जिसमें 
गुजरात दंगों पर ढेर सारे लेख हैं। इनमें से अधिकांश लेख मुंबई 
स्थित 'सबरंग कम्यूनिकेशन एंड पब्लिशिंग' द्वारा लिखे गए हैं। 'सबरंग 
कम्यूनिकेशन एंड पब्लिशिंग' तीस्ता जावेद सीतलवाड़ की ही संस्था È | 














जस्टिस आलम की बेटी शाहरुख आलम जुलाई 2008 से मार्च 
2040 के बीच बंगलौर के उसी 'सीएससीएस' नामक संस्था की रिसर्च 
फेलो रहीं हैं, जो जस्टिस आलम के शोध पत्र का प्रयोजक था। इन 
दो सालों में शोध करने के लिए उन्हें वेतन के रूप में इस संस्था से 
4 लाख 48 हजार रूपए मिले हैं। यही नहीं, इस संस्था से उनके 
एनजीओ को अनुदान के रूप में 44 लाख 38 हजार रुपए भी मिले हैं। 

रईस पठान ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि, “न्यायिक प्रक्रिया 
के सम्मान और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखते 
हुए गुजरात दंगों की सुनवाई से सम्बन्धित सभी मामलों से जस्टिस 
आफताब आलम को हटा दिया जाए, ताकि न्याय की निष्पक्षता पर 
कोई सवाल न उठे |" 

















जस्टिस आफताब आलम के कई फैसलों पर कानून 
के जानकारों ने उठाई उंगली : 
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कानून के जानकारों व याचिका कर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 
न्यायाधीश जस्टिस आफताब आलम द्वारा गुजरात दंगे और पुलिस 
मुठभेड़ मामले पर दिए गए कई निर्णयों पर सवाल उठाया था? 
पीछे आप पढ़ ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक 
याचिका पर गलत निर्णय देने के कारण खुद सुप्रीम कोर्ट को भी 
जस्टिस आफताब आलम के कारण माफी मांगनी पड़ गई शी। 
मोदी विरोधी गिरोह की अगुवाई करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ व 
निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आदि अकसर जस्टिस 
आफताब आलम की कोर्ट में ही याचिका दायर करते थे। यहां संक्षेप 

जस्टिस आफताब आलम की खंडपीठ द्वारा दिए गए कछ ऐसे 
निर्णयो को रख रहा हूं जिस पर कानूनी के जानकारों ने उंगली 
उठाई: 





























सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में सीबीआई जांच का आदेशः 
गैंगस्टर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस पहले से 
ही जांच कर रही थी। जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस तरुण 
चटर्जी की बेंच ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत 
में गुजरात सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जब 
पहले से ही किसी मामले में एक जांच एजेंसी जांच कर रही हो तो 
उसे इस तरह से बीच में किसी अन्य जांच एजेंसी के हवाले नहीं 
किया जा सकता है, लेकिन खंडपीठ ने इसे नहीं माना। सोहराबुद्दीन 
एनकाउंटर मामले की जांच गुजरात स्पेशल टास्क फोर्स कर रही 
थी, लेकिन जांच के बीच से जस्टिस आफताब आलम की बेंच ने 
उसे केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया। इसी 
मामले में सीबीआई ने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री अमित शाह को 
गिरफ्तार किया था। कई महीने जेल में रहने के बाद अमित शाह 
को इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वो गुजरात में प्रवेश नहीं 
करेंगे | 
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जांच समिति में जज के नाम की संस्तुतिः: जस्टिस आफताब 
आलम ने गुजरात एनकाउंटर की जांच के लिए गठित समिति के 
अध्यक्ष के रूप में अपनी पंसद के सेवानिवृत्त जज को बैठाना चाहा 
था । फरवरी 2042 में जस्टिस आलम ने वर्ष 2002-2006 के बीच हुए 
एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बनाई गई निगरानी समिति के 
अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नाम लेते हुए उन्हें 
नियुक्त करने का मौखिक आदेश दे दिया था। दरअसल इस मामले 
की जांच जस्टिस शाह कमेटी कर रही थी, लेकिन निजी कारण का 
हवाला देते हुए जस्टिस शाह ने इस समिति के प्रमुख पद से खुद को 
हटा लिया, जिसके बाद गुजरात सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य 
न्यायाधीश जस्टिस के आर व्यास को इस समिति का चेयरमैन 
नियुक्त किया था। इस पर जस्टिस आफताब आलम की खंडपीठ ने 
अपनी पसंद के जज का नाम सुझा दिया। बाद में जस्टिस आलम 
ने अदालत में मौजूद पत्रकारों को यह कहा कि जिस जज का नाम 
मैंने सुझाया है उसका नाम वह अदालत के बाहर न ले जाएं और 
अपने अखबार में प्रकाशित न करें। यह कोई औपचारिक आदेश नहीं 
था। उन्होंने मीडिया को जोर देकर कहा कि मेरे द्वारा सुझाए गए 
जज का नाम आदेश का हिस्सा नहीं है इसलिए किसी भी हाल में 
उनके नाम का उल्लेख समाचार पत्रों में नहीं होना चाहिए, अन्यथा 
उस जज को शर्मिदगी का सामना करना पड़ेगा। गुजरात सरकार के 
एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए 
कहा था कि किसी कमेटी या कमीशन के गठन और उसके अध्यक्ष 
की नियुक्ति का अधिकार सरकार में निहित होता है। 

जस्टिस आलम ने dra को जांच से बचाया: दंगे में 
मारे गए लोगों की कब्र अवैध तरीके से खुदवा कर उनकी लाश 
निकालने और सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में गुजरात सरकार 
ने जब जांच का आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस 
आफताब आलम ने सरकार पर ही सवाल उठा दिया। फरवरी 202 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी {09 
























































में अपने एक आदेश में जस्टिस आलम की खंडपीठ ने कहा कि यह 
शत-प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सरकार 
द्वारा परेशान करने का प्रयास है। इस तरह की जांच गुजरात 
सरकार पर संदेह उत्पन्न करता है। गुजरात सरकार की ओर से 
पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रदीप घोष को जस्टिस आलम की खंडपीठ 
ने कहा कि आपको मेरी सलाह है कि आप सरकार से कहें कि 
इस तरह के मुकदमे न दर्ज करें। ज्ञात हो कि तीस्ता सीतलवाड़ 
पर आरोप था कि उसने बिना पुलिस को सूचित किए ही 2002 के 
दंगे में पंडरवारा व खानपुर तालुका के आसपास के गांव के मारे 
गए 28 लोगों के शवों को न केवल कब्र खोदकर निकाला, बल्कि 
सबूतों से भी छेड़छाड़ की। 

संजीव भट्ट के खिलाफ ई-मेल हैकिंग की जांच रुकवाई: 
जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस रंजना देसाई की खंडपीठ ने वर्ष 
2042 में निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट के खिलाफ अवैध रूप से 
ई-मेल हैकिंग की जांच रुकवा दी थी। संजीव भट्ट पर आरोप था कि 
उसने राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता के 
ई-मेल की हैकिंग की और उसके जरिए महत्वपूर्ण सूचनाओं को सरकार 
विरोधी लोगों तक पहुंचाया । तुषार मेहता की शिकायत पर अगस्त 
20 में संजीव भट्ट के खिलाफ वस्तारपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा 
दर्ज किया गया a | 









































संजीव भट्ट के खिलाफ ट्रायल चलने से रोका: अप्रैल 2042 
में जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस रंजना देसाई की खंडपीठ 
ने निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा 
दिया। उन पर आरोप था कि दंगे में नरेंद्र मोदी को फंसाने के 
लिए उन्होंने अपने सरकारी ड्राइवर के.डी पंत पर झूठी गवाही देने 
के लिए दबाव डाला है। आरोप के मुताबिक संजीव भट्ट ने BA 
पंत से कहा था कि वह अदालत में यह कहे कि वह 27 फरवरी 
op आ म कक 





2002 को उसे नरेंद्र मोदी के आवास पर ले गया था, जहां मोदी ने 
गुजरात पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ड्राइवर के.डी 
पंत ने संजीव भट्ट की झूठ में साथ देने से मना कर दिया था । सुप्रीम 
कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच में यह साबित हो गया है कि 
गोधरा दंगे के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री 
द्वारा बुलाई गई बैठक में संजीव भट्ट शामिल ही नहीं हुआ था। 





जस्टिस तरुण चटर्जी: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफताब आलम 
और जस्टिस तरुण चटर्जी की खंडपीठ ने ही महाराष्ट्र सरकार 
द्वारा भगोड़ा घोषित अपराधी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की जांच 
को जनवरी 20:2 में सीबीआई के हवाले किया था। अपने सेवानिवृत्त 
होने से ठीक 2 दिन पहले जस्टिस तरुण चटर्जी ने सोहराबुद्दीन 
शेख मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन ताज्जुब की 
बात तो यह है कि वही सीबीआई जस्टिस तरुण चटर्जी के खिलाफ 
उत्तरप्रदेश प्रोविडेंट फंड घोटाले में जांच कर रही थी। करोड़ों रुपए 
के गाजियाबाद प्रोविडंट फंड घोटाले में जस्टिस चटर्जी भी एक 
आरोपी थे। गुजरात के पूर्व गृहमंत्री व सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले 
में अभियुक्त बनाए गए अमित शाह के वकील राम जेठमलानी ने 
नवंबर 2044 में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा था कि "खुद 
घोटाले में घिरे एक जज की जांच जब सीबीआई कर रही हो तो 
वह किसी अन्य मामले की जांच उसी एजेंसी सीबीआई को कैसे 
हस्तांतरित कर सकते हैं? यही कारण है कि न्यायपालिका संदेह के 
घेरे में है और अब तो लगता है कि न्यायपालिका को भी लोकपाल 
के दायरे में ले आना चाहिए?” 

राम जेठमलानी की जिरह के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र 
की यूपीए सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया था। सुप्रीम 
कोर्ट का सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है? सुप्रीम 
कोर्ट ने सवाल किया था कि "सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी qi 






































मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार और 
जस्टिस तरुण चटर्जी के बीच क्या किसी तरह का गुप्त समझौता 
हुआ था?" 





जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिला 
जज प्रोविडेंट फंड (पी.एफ) घोटाले में फंसे जस्टिस तरुण चटर्जी 
सहित 23 जजों के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद सीबीआई ने कहा 
था कि इन सभी के खिलाफ पी.एफ घोटाले में संलिप्तता के पुख्ता 
सबूत हैं, जिसके लिए इनके खिलाफ जांच का आदेश दिया जाए। 
जांच शुरू होने के दौरान इस घोटाले के सबसे बड़े गवाह आशुतोष 
अस्थाना का गाजियाबाद के डासना जेल में संदिग्ध परिस्थिति में 
मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि चूंकि 
इस घोटाले में जजों सहित कई बड़े लोगों का नाम शामिल था, 
इसलिए आशुतोष की जेल में ही जहर देकर हत्या करवा दी गई! 
उस दौरान इंडिया टूडे ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें 
सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की गई थी कि 
वर्ष 2008 के आखिर में सीबीआई ने जस्टिस चटर्जी के घर पर 
जाकर पूछताछ की थी। उस समय जस्टिस चटर्जी सुप्रीम कोर्ट 
के जज नियुक्त हो चुके थे। उनसे पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट 
ऑफ इंडिया के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन से 
बकायदा इजाजत ली गई थी | जस्टिस चटर्जी से आशुतोष अस्थाना 
द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पूछताछ की गई थी, जिसमें 
उसने उनका नाम लिया था। अस्थाना के आरोप के मुताबिक उसने 
जस्टिस तरुण चटर्जी को घरेलू उपयोग की बहुत सारी सामग्री 
रिश्वत में दी थी, जिसे गाजियाबाद से कोलकाता स्थित उनके घर 
में पहुंचाया गया था। सीबीआई ने जस्टिस तरुण चटर्जी के बेटे 
अनिरुद्ध चटर्जी से भी कोलकाता में पूछताछ की थी। अस्थाना के 
आरोप के मुताबिक उसने अनिरुद्ध को लैपटॉप और मोबाइल फोन 
fl2 कपोत पब्लिकेशन हाउस 



































दिया था। हालांकि जस्टिस चटर्जी ने इन सभी आरोपों को नकार 
दिया था, लेकिन सीबीआई का कहना था कि उनके पास जस्टिस 
तरुण चटर्जी के खिलाफ पर्याप्त संख्या में दस्तावेजी सबूत हैं। 

अमित शाह के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 
सुनवाई के दौरान कहा था कि “दुनिया के आपराधिक मुकदमों के 
इतिहास में कभी भी किसी न्यायाधीश ने ऐसा निर्णय नहीं दिया 
है जिसमें वह उसी एजेंसी को एक मामले की जांच सौंपते हैं, जो 
एजेंसी खुद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही 
हो?” 

लोकायुक्त विवाद व जस्टिस आरए मेहता: गुजरात 
लोकायुक्त नियुक्त की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार 
की हार हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने के 
बावजूद राज्यपाल कमला बेनिवाल द्वारा नियुक्त जस्टिस मेहता ने 
खुद ही लोकायुक्त बनने से मना कर दिया था। लेकिन यह जानना 
बेहद जरूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार अवकाश प्राप्त जज 
आर.ए.मेहता का विरोध कर क्यों रही थी? 























गुजरात सरकार के विरोध का तात्कालिक आघार 
और अदालत का निर्णयः सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीएस 
चौहान और जस्टिस एफएम इब्राहिम कलीफुल्ला की पीठ ने पूर्व 
जज आर.ए.मेहता को गुजरात लोकायुक्त पद पर नियुक्ति को सही 
ठहराया था। उनकी नियुक्ति राज्यपाल कमला बेनिवाल ने की थी। 
गुजरात सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल ने 
दलील पेश की थी कि राज्यपाल बेनीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल की 
सलाह को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से फैसला लिया, जो 
संविधान के अनुच्छेद 463 में निहित गुजरात लोकायुक्त अधिनियम--4986 
की धारा 3 का उल्लंघन है। वेणुगोपाल ने कहा था कि बेनीवाल ने 
राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से तो चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री और 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी 3 























उनके मंत्रिमंडल की पूरी तरह से अवहेलना की | 





सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा 
कि गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त के रूप में 
जस्टिस मेहता की नियुक्ति गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 
से परामर्श करने के बाद की थी, जिसका प्रावधान संविधान में है। 





इस विवाद की जड़: यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 
गुजरात की राज्यपाल डॉ कमला बेनीवाल ने 25 अगस्त 2044 को 
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके मंत्रीमंडल की पूरी तरह 
से अनदेखी करते हुए सेवानिवृत्त जज आर.ए. मेहता को लोकायुक्त 
नियुक्त कर दिया था। राजनीतिक पंडितों ने इसे गुजरात सरकार 
के विरुद्ध राज्यपाल कमला बेनीवाल के जरिए कांग्रेस आलाकमान 
द्वारा खेली गई चाल करार दिया था। कांग्रेस लोकायुक्त के जरिए 
नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। 




















जस्टिस मेहता के नाम पर असली विवाद की वजह: अवकाश 
प्राप्त जस्टिस रमेश अमृतलाल मेहता यानी आर.ए मेहता की खिलाफत 
मोदी सरकार ने क्यों की? दरअसल गुजरात दंगे के बाद पूर्व जज 
आर.ए. मेहता विभिन्न एनजीओ के मंच से नरेंद्र मोदी पर लगातार 
हमला कर रहे थे। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका 
में कहा था कि जस्टिस मेहता मौजूदा शासन के प्रति पूर्वग्रह से ग्रस्त 
हैं। अपने पूर्वग्रह के कारण वह निष्पक्षता से अपना दायित्व नहीं निभा 
Wet | राज्य सरकार ने गुजरात दंगों को लेकर जस्टिस मेहता द्वारा 
दिए गए वक्तव्यों को अदालत में प्रमुखता से रखा था। पूर्व न्यायाधीश 
मेहता अपनी नियुक्ति के पहले मोदी विरोधी विभिन्न एनजीओ के मंच 
से गुजरात सरकार को घेरते रहे थे। यही नहीं, वह एक एनजीओ 
के ट्रस्टी भी हैं। 
वर्ष 2002 में हुए दंगों के बाद जस्टिस मेहता ने गुजरात सरकार 

के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष से 
t44 कपोत पब्लिकेशन हाउस 


























मिलकर शिकायत की थी और विभिन्न एनजीओ के मंच से अन्य बुद्धि 
जीवियों की ही तरह उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेवार 
ठहराया था। वह एनजीओ के लिए कितने चहेते थे इसका पता इसी 
से चलता है कि जस्टिस शाह के निधन के बाद गुजरात दंगों की जांच 
के लिए बने आयोग के अध्यक्ष पद के लिए एनजीओ “जनसंघर्ष मंच' 
ने जस्टिस मेहता का नाम सुझाया था। बाद में इस आयोग के मुखिया 
जस्टिस नानावती बने और यह 'नानावती आयोग' या 'नानावती शाह 
कमीशन' कहलाया | 





एक अन्य घटना में फरवरी 2007 में एनजीओ “आंतरिक विस्थापित 
हक रक्षक समिति' ने जनता दरबार लगाया था। इस जनता दरबार 
में जस्टिस मेहता ने मोदी सरकार को खूब खरीखोटी सुनाई थी। 
उन्होंने कहा था कि गुजरात दंगों के कारण जो लोग विस्थापित हुए, 
उनको पुनर्वासित करने का राज्य सरकार का दावा खोखला È | 




















फरवरी, 2044 में एनजीओ 'अनहद' द्वारा आयोजित जन सुनवाई 
में जस्टिस मेहता ने कहा था कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना न 
होने का राज्य सरकार का दावा बेबुनियाद है। राज्य के मुसलमानों 
में आज भी उतनी ही असुरक्षा व्याप्त है, जितनी 2002 में थी | 











जस्टिस मेहता की नरेंद्र मोदी सरकार से अदावत इतनी बढ़ गई 
थी कि दंगों से इतर भी वह गुजरात सरकार पर हल्ला बोलने लगे 
थे। एक एनजीओ की बैठक में वर्ष 2006 में गुजरात में आई बाढ़ के 
लिए भी जस्टिस मेहता ने राज्य की गलत नीतियों को ही जिम्मेदार 
ठहराया दिया था। उन्होंने कहा था कि पेयजल की आपूर्ति को 
निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए बांध में पानी अधिकतम सीमा 
तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण बाढ़ आई | 





गुजरात सरकार का कहना था कि जस्टिस मेहता शुरू से ही 
राज्य सरकार की निंदा करने वाले एनजीओ के लिए चहेते रहे 
हैं। बाद में नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए वरिष्ठ वकील सोली 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी II5 














सोराबजी के जरिए अहमदाबाद के एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर 
सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आशंका 
जताई थी और कहा था कि “जस्टिस मेहता लोकायुक्त के रूप 
में निष्पक्षता के साथ अपना काम नहीं कर पाएंगे। जस्टिस मेहता 
ने लगातार राज्य सरकार की आलोचना करते हुए टिप्पणी की है 
और वह एनजीओ 'सेंटर फॉर सोशल जस्टिस' के ट्रस्टी भी हैं। 
ऐसे में गुजरात सरकार की आशंका वाजिब है, जिसमें कहा गया 
है कि न्यायमूर्ति मेहता लोकायुक्त के रूप में निष्पक्षता पूर्वक अपनी 
जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे |" 

जस्टिस माकडेय काटजू: सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के 
उपरांत यूपीए सरकार ने जस्टिस माकडेय काटजू को तत्काल प्रेस 
काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। उसके बाद 
से ही वह नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं| 

भारत सहित पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखकर वह 
नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। जस्टिज काटजू ने गोधरा पर आए 
अदालत के पूरे फैसले पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने लिखा कि 
गोधरा कांड में दरअसल क्या हुआ था, इसे लेकर अभी भी बहुत 
कुछ रहस्य बना हुआ S| उन्होंने लिखा, मेरे लिए यह मानना बेहद 
मुश्किल है कि गुजरात दंगों में मोदी का हाथ नहीं होगा। नरेंद्र 
मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने देश के लोगों से अपील तक 
कर डाली कि वो अगले लोकसभा चुनाव में बहुत सोच-समझकर 
प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट करें। 










































































राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली ने काटजू की 
तर्ज पर ही लेख लिख कर उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने 
लिखा, काटजू कांग्रेस पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता से ज्यादा 
काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बयानों के 
जरिए रिटायरमेंट के बाद मिले पद के एवज में कांग्रेस सरकार 
6 कंपोत पब्लिकेशन हाउस 














का धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्व जज याद रखें कि उन्हें मिल 
रहा लुटियन बंगले का किराया राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। 
उनकी अपील पूरी तरह से राजनीतिक है। जेटली ने लिखा, 
अगर उन्हें राजनीति करनी ही है तो अपना पद छोड़कर खुलकर 
राजनीति के मैदान में आना चाहिए। राज्यसभा से ही उपनेता 
रविशंकर प्रसाद ने माकडेय काटजू से पूछ डाला कि मोदी और 
गोधरा पर उन्होंने खूब लिखा है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर 
आजतक कुछ लिखा है क्या? 
गुजरात मामले की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट 
के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होते ही केद्र सरकार 
करती रही हे उपकृत : 

राज्यसभा में विपक्ष व भाजपा के नेता अरुण जेटली ने फरवरी 
2043 में एक लेख लिखकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 
जस्टिस माकडेय काटजू द्वारा कांग्रेसी प्रवक्ता की तरह "मोदी 
विरोधी गान' पर आपत्ति जताते हुए उन्हें अपने संवैधानिक पद से 
इस्तीफा देकर खुलकर राजनीति के मैदान में उतरने की नसीहत दे 
डाली थी। उन्होंने सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद विभिन्‍न आयोगों में 
जजों की नियुक्ति पर नई बहस छेड़ दी थी। इससे पूर्व वर्ष 2070 
में पायनियर अखबार में टिप्पणीकार अब्राहम थॉमस ने एक लेख 
लिखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व कई अन्य 
न्यायाधीशों का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जिन भी जजों ने 
नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कसा, केंद्र की यूपीए सरकार ने उन्हें तुरंत 
पद व पुरस्कार देकर सम्मानित व उपकृत किया। उस लेख का 
शीर्षक था, “इट्स ऑफिशियलः बैट मोदी गेट रिवार्ड | 

अब्राहम थॉमस के लेख के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जिन भी 
न्यायधीशों ने गुजरात दंगा या फेक एनकाउंटर मामले में सुनवाई 
की थी, उनमें से अधिकांश को सेवानिवृत्त होते ही कांग्रेस के नेतृत्व 


साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी IIT 












































वाली केंद्र सरकार ने तत्काल किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष 
बनाकर या पद्म पुरस्कार देकर उपकृत कर दिया। इसमें सुप्रीम 
कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वीएन खरे से लेकर कुछ समय पूर्व ही 
सेवानिवृत्त हुए जस्टिस आफताब आलम तक के नाम शामिल हैं। 
जस्टिस आफताब आलम अप्रैल 2043 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त 
हुए | उन्हें सेवानिवृत्त हुए दो महीने भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस नेतृत्व 
वाली यूपीए की केंद्र सरकार ने उन्हें टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट 
एंड wee ट्रिब्यूनल (टीडीसेट) का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 








पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे को कौन भूल सकता 
है? गुजरात दंगे की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ 
उन्होंने बेहद कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार 
'राजधर्म' को निभाने में असफल रही थी। जस्टिस वीएन खरे के 
आदेश पर ही दंगों की अदालती सुनवाई की निगरानी शुरू हुई 
शी | बेस्ट बेकरी केस में 24 अभियुक्तों को बेगुनाह मानते हुए बरी 
कर दिया गया था, लेकिन जस्टिस खरे ने बेस्ट बेकरी की फाइल 
दोबारा से खुलवाई थी। जस्टिस खरे वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए 
थे और वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने VS भारत रत्न के बाद देश 
के दूसरे नंबर के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान ‘vey विभूषण' से 
सम्मानित किया a | 


























इसी प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस अरिजीत 
पसायत का वह वाक्य सभी को याद है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को 
आधुनिक नीरो' की संज्ञा दे डाली थी। जस्टिस अरिजीत पसायत 
ने ही बेस्ट बेकरी केस की सुनवाई को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र 
में चलाने का आदेश पारित किया था। वर्ष 2009 के लोकसभा 
चुनाव के ठीक पहले और अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने 
दंगे में नरेंद्र मोदी व उनके मंत्रीमंडल के खिलाफ एसआईटी 
जांच का आदेश पारित कर दिया था। चुनाव में कांग्रेस ने इसका 
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भरपूर फायदा उठाया। 9 मई 2009 को जस्टिस अरिजीत पसायत 
सेवानिवृत्त हुए और दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार ने उन्हें 
कम्पीटीशन एपिलेट Rama (कैट) का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया 
था। 20 मई 2009 को उन्होंने पदभार संभाला था| ‘he’ के बाद 
वर्ष 2042 में जस्टिस पसायत को यूपीए सरकार ने ऑथरिटी फॉर 
एडवांस रूलिंग सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स का 
अध्यक्ष नियुक्त कर किया था। 











कुछ इसी तरह का मसला जस्टिस तरुण चटर्जी का भी 
है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस तरुण 
चटर्जी की खंडपीठ ने ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित 
अपराधी सोहराबुद्दन एनकाउंटर केस की जांच को सीबीआई के 
हवाले किया था। अपने सेवानिवृत्त होने से ठीक एक दिन पहले 
जस्टिस तरुण चटर्जी ने सोहराबुद्दीन मामले की जांच सीबीआई को 
सौंपा था, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि वही सीबीआई 
जस्टिस तरुण चटर्जी के खिलाफ उत्तरप्रदेश प्रोविडेंट फंड घोटाले 
में जांच कर रही थी! जस्टिस चटर्जी पर करोड़ों रुपए के पीएफ 
घोटाले का आरोप था। कानून के जानकारों ने इस पर सवाल भी 
उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर पूछताछ भी 
की | लेकिन सेवानिवृत्त होते ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 
ने जस्टिस तरुण चटर्जी को आसाम और अरुणाचल प्रदेश सीमा 
विवाद मामले में मध्यथ के रूप में नियुक्त कर उन्हें उनके पूर्व के 
कार्य के लिए उपकूत करने का प्रयास किया | 

















मशहूर वकील रामजेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान 
कहा था कि “साफ दिखता है कि जस्टिस तरुण चटर्जी ने निजी 
हित में पूर्वग्रह से ग्रस्त होकर निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 
सेवानिवृत्त होने के तत्काल बाद उन्हें नौकरी देकर उपकृत किया है, 
जो उनके निर्णय में निहित आर्थिक हित को दर्शाता èi” 
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मोदी बनाम मीडिया व बुद्धिजीवी 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच 
में बड़े पैमाने पर मीडिया समूह व पत्रकार साजिशकर्ता के रूप में 
सामने आए हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार है, जब जनता E 
ररा चुने हुए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ मीडिया लगातार 42 सालों से 
साजिश के तहत काम कर रहा है। गोधरा दंगे से लेकर आज तक 
मीडिया खासकर अंग्रेजी अखबार व इलेक्ट्रोनिक मीडिया की पूरी 
पत्रकारिता नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में रही है। 
एसआईटी ने अपनी जांच में कांग्रेस नेताओं-नौकरशाहों-एनजीओ 
गिरोहों और पत्रकारों के बीच नरेंद्र मोदी का शिकार करने के लिए 
बनी सहमति का पर्दाफाश किया है। गोधरा व गुजरात के बाद 
दंगों के अध्ययन के लिए बनी जस्टिस तेबतिया कमेटी भी भारतीय 
मीडिया को कांग्रेस के पक्ष में रिपोर्टिंग करने, सांप्रदायिकता को 
बढ़ावा देने और गुजरात की छवि को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
खराब करने वाला बता चुकी È | 
2002 से ही 'गोयबल्स' बनी हुई है भारतीय मीडिया : 
वामपंथी विचारों और कांग्रेस के घोटालों-घपलों की साझीदार 
दिल्‍ली की मीडिया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर 
दुश्मन मानती है कि कई बार उन्होंने जो नहीं कहा है वह भी खबर 
बना कर पेश कर देती है और कई बार उन्होंने जनता से जो अपील 
की है, उसे भी गायब कर दिया जाता है। जनता के पास सच जानने 
का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हिटलर के प्रचार मंत्री जोसफ 
गोएबल्स के इन 'भारतीय संस्करण' द्वारा कही गई झूठ को ही उन्हें 
सच मानना पड़ता है। गोएबल्स ने कहा था, 'एक झूठ को यदि 400 
बार बोलो तो वह सच बन जाता है।' नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक 
साबित कर कांग्रेस की राह आसान बनाने के लिए भारतीय मीडिया 
420 कपोत पब्लिकेशन हाउस 












































2002 से ही = बनी हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच में मीडिया 
का झूठा, सांप्रदायिक और जनता की जगह कांग्रेस पार्टी के लिए 
काम करने वाला चेहरा सामने ला दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया 
के वरिष्ठ संपादक मनोज fer की तीस्ता सीतलवाड़ और संजीव 
भट्ट के साथ जुगलबंदी की कहानी आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। इस 
कड़ी में अगला नाम वर्तमान में 'जी' मीडिया के संपादक सुधीर 
चौधरी और पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का है। वही सुधीर 
चौधरी, जो 'जी' मीडिया के प्राइम टाइम पर 'डीएनए' न्यूज शो 
प्रस्तुत करते हैं। कोयला घोटाला में फसे कांग्रेसी सांसद नवीन 
जिंदल की खबर को दबाने के लिए 400 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने 
का आरोप भी सुधीर चौधरी पर लग चुका है और कुछ दिन वह 
तिहाड़ जेल की हवा भी खा चुके हैं। 
| मोदी के नाम पर 'क्रिया-प्रतिक्रिया' थ्योरी को गढ़कर 

न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दंगा भड़काया और आज 
| तक सारी मीडिया उसी झूठ को जनता के सामने परोस रही 

है। 

भारतीय मीडिया, कुछ बडे पत्रकार, टीवी न्यूज एंकर और 
तथाकथित बुद्धिजीवी लगातार 2002 से आज तक नरेंद्र मोदी की 
इस बात को लेकर आचोलना कर रहे हैं कि गोधरा दंगे को उन्होंने 
'क्रिया' और उसके बाद भड़के गुजरात दंगे को उन्होंने प्रतिक्रिया' 
कह कर दंगे को और हवा दे दी, जिससे दंगा भड़का। इस कथित 
'क्रिया-प्रतिक्रिया' की पूरी थ्योरी उस वक्त जी न्यूज के संवाददाता 
रहे सुधीर चौधरी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रची थी। इसका 
खुलासा एसआईटी रिपोर्ट में हुआ है । 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 
नरेंद्र मोदी का असली बयान था, "क्रिया-प्रतिक्रिया की चैन चल 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी {2/ 
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रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया।” जी 
न्यूज संवाददाता सुधीर चौधरी ने 4 मार्च 2002 को नरेंद्र मोदी 
का साक्षात्कार लिया था, जिसमें मोदी ने लोगों से दंगा रोकने की 
अपील करते हुए उक्त कथन को कहा था। जी न्यूज ने इस खबर 
से “हम चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया" को उड़ा दिया 
और अपनी खबर से यह स्थापित कर दिया कि नरेंद्र मोदी गुजरात 
दंगे को 'प्रतिक्रिया' बताकर उसका समर्थन कर रहे हैं। 
एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी ने गुलबर्ग सोसायटी 
में दंगाईयों के हाथों मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी 
सहित 50 लोगों की मौत पर सवाल पूछा था। इस पर मुख्यमंत्री ने 
रिपोर्ट का हवाला देकर उन्हें बताया था कि जाफरी ने हिंसक भीड़ 
पर गोली चला दी थी, जिससे भीड़ और उग्र हो उठी और उसने 
गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी पर हमला कर उसे आग के हवाले कर 
दिया था। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, "क्रिया-प्रतिक्रिया की चैन चल 
रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया |” 
जी न्यूज के संवाददाता सुधीर चौधरी ने इसे दर्शाते हुए अपनी 
रिपोर्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी ने एहसान जाफरी की मौत को far 
और भीड़ के हमले को 'प्रतिक्रिया' कहा। जी न्यूज पर टेलिकास्ट होते 
ही इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया और 3 मार्च 2002 के अखबार 
ने अपने राष्ट्रीय व अहमदाबाद संस्करण के पहले पेज पर छाप दिया 
कि नरेंद्र मोदी ने दंगों को न्यूटन के तीसरे नियम - 'एक्शन-रिएक्शन' 
थ्योरी के आधार पर जायज ठहराया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय 
ने इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया को तत्काल रिज्वाइंडर यानी भूल 
सुधार के लिए नोटिस भेजा। मोदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक 
को लिखा कि उन्होंने उनके अखबार के किसी संवाददाता या संपादक 
को कोई साक्षात्कार नहीं दिया है और न ही 'एक्शन--रिएक्शन' थ्योरी 
के आधार पर दंगे को जायज ठहराया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया 
422 कपोत पब्लिकेशन हाउस 
































ने मोदी के पक्ष को प्रकाशित नहीं किया | i कार्यालय ने दोबारा 
से नोटिस भेजा, जिसके उपरांत मूल खबर छापने के करीब 20 दिन 
बाद जब दंगा करीब-करीब शांत हो चुका था तो टाइम्स ऑफ इंडिया 
ने 23 मार्च 2002 को अंदरुनी पेज के एक कोने में छोटा सा भूल 
सुधार छाप दिया। इस भूल सुधार को भी केवल अहमदाबाद संस्करण 
में छापा गया जबकि गलत खबर को राष्ट्रीय संस्करण में पहले पेज 
पर जगह दी गई थी। 

एसआईटी ने जी मीडिया को नोटिस दिया और 4 मार्च 2002 
को सुधीर चौधरी द्वारा लिए गए मुख्यमंत्री के साक्षात्कार की सीडी 
मांगी, लेकिन दो बार अनुरोध करने के बाद और नोटिस (नोटिस 
नंबर- यू /एस 94 सीआरपीसी) भेजने के बावजूद जी मीडिया ने 
इसकी सीडी एसआईटी को उपलब्ध नहीं कराई | लेकिन नोटिस के 
जवाब में सुधीर चौधरी ने एसआईटी के सम्मुख यह बयान दिया कि 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 'क्रिया-प्रतिक्रिया' का वो मतलब नहीं था, 
जो खबर में दिखलाया गया था। 














सच तो यह है कि जी मीडिया व टाइम्स ऑफ इंडिया सहित 
अन्य अखबार व न्यूज चैनलों ने उस दौरान दंगे को नियंत्रण करने 
के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजे जा रहे नरेंद्र मोदी के बयान 
वाली प्रेस विज्ञप्ति एवं दूरदर्शन पर शांति के लिए की गई अपील 
की अवहेलना की और अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दंगे का एक पक्ष 
दिखाकर उसे और अधिक भड़काने का काम किया। 
दिल्‍ली की मीडिया ने पूरे दंगे के दौरान एक तरफा 
रिपोर्टिंग की : 

गोधरा व उसके बाद गुजरात में भड़के दंगे का अध्ययन कर 
रिपोर्ट तैयार करने के लिए 'काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अफेयर एंड 
ह्यूमन राइट्स' ने जस्टिस डी.एस.तेबतिया के नेतृत्व में एक शोध 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 423 

















दल का गठन किया था। पहली अप्रैल से 7 अप्रैल 2002 के बीच 
TERT व गुजरात के सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और 
पीड़ित लोगों से बात कर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 
दिल्‍ली की मीडिया ने दंगों की वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग नहीं की और पूरे 
गुजरात के प्रति एक साजिश के तहत काम किया। वहीं स्थानीय 
अखबारों ने दंगों की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिकता को भड़कने से 
रोकने और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के निर्माण का काम किया। 

स्थानीय अखबारों ने सभी पक्षों को समेटते हुए तथ्यगत रिपोर्टिंग 
की, वहीं दिल्‍ली के अंग्रेजी अखबरों की रिपोटिंग पहले दिन से तथ्य 
से अधिक विचार आधारित थी और वह विचार राज्य सरकार के प्रति 
लगातार हमलावर A | 











a Sanne 












था जैसे उन्होंने गुजरात सरकार के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा 
हो। उनकी पूरी रिपोटिंग कांग्रेस व वामपंथी पार्टी के पक्ष में 
और एनडीए सरकार के विरोध में हो रही थी। वह गोधरा और 
गुजरात दंगे में लगातार फर्क करते हुए लिख रहे थे। उनके 
लेखों से स्पष्ट हो रहा था कि वे तथाकथित सेक्यूलरिज्म के 
झंडबदारों के पक्ष में और हिंदू संगठनों के खिलाफ È| 

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राष्ट्रीय अखबार और टीवी चैनल 
गोधरा की घटना के लिए साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 
तीर्थयात्रियों पर ही सारा दोषारोपण कर रहे थे। दिल्‍ली के 
करीब-करीब सभी अखबार और टीवी चैनल गोधरा में जलकर मरने 
वाले कारसेवकों को ही अपनी मौत के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे थे 
और उसके बाद भड़के दंगे को राज्य प्रयोजित आतंकवाद करार 
दे रहे थे। अपनी इस व्यक्तिपरक रिपोर्टिंग को बार-बार दिखाकर 
मीडिया उन क्षेत्रों में भी दंगे की आग को भड़का रही थी, जो दंगों 
से अछूता था। दंगे के दौरान किसी समुदाय का नाम न लेने आदि 
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के लिए सरकारी घोषणाओं और उनकी चेतावनियों का उन पर कोई 
असर नहीं हो रहा था। 

जस्टिस तेबतिया कमेटी ने उदाहरण देते हुए बताया है कि एक 
टीवी चैनल ने तो अहमदाबाद में हुए पुलिस फायरिंग की घटना 
को वडोडरा के मच्छीपिट्टी की घटना बता fear) इसी तरह गोधरा 
में मरे कारसेवकों के लिए उसी दिन 27 फरवरी को राज्य सरकार 
ने हर मृतक के लिए दो लाख रुपए के सहायता राशि की घोषणा 
की, लेकिन मीडिया ने इसे सरकार द्वारा हिंदू व मुसलमानों के बीच 
सहायता राशि को लेकर सरकारी भेदभाव की रिपोर्टिंग शुरू कर दी 
जबकि उस समय तक दंगे नहीं भड़के A | 











गुजरात दंगा के तत्काल बाद जस्टिस तेबतिया कमेटी की 
रिपोर्ट और आज आए गोधरा पर अदालती निर्णय से यह साबित 
हो गया है कि गोधरा में रामभक्तों को साजिश के तहत मारा 
गया था, लेकिन भारतीय मीडिया, बुद्धिजीवी तबका, यूपीए सरकार 
और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बिरादरी आज तक रेलगाड़ियों में 
यात्रा करने वाले रामभक्त हिंदुओं को ही उनकी मौत के लिए 
जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और उसके बाद भड़के दंगा के लिए नरेंद्र 
मोदी पर दोषारोपण कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 
यदि कुछ सप्ताह के लिए टीवी की रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया 
जाता तो गुजरात में शांति की बहाली तत्काल हो जाती। पूरे 
गोधरा व गुजरात के दंगे पर मीडिया ने कभी निष्पक्ष रूप से 
रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि वह हमेशा एक पक्षकार बनी रही। दंगे के 
दौरान पत्रकार राजदीप सरदेसाई व बरखा दत्त की रिपोर्टिंग ने 
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय सभी मानकों को ध्वस्त कर 
दिया और अपनी रिपोर्ट में लगातार दंगाईयों व पीड़ितों की धार्मिक 
पहचान उजागर करते रहे, जिससे दंगा और भड़का। राजदीप व 
बरखा दत्त की इस रिपोर्टिंग के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म 
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पुरस्कार और कई विदेशी संस्थाओं ने उन्हें तरह-तरह के पुरस्कार 
से नवाजा | इन दोनों पत्रकारों का नरेंद्र मोदी विरोध 2002 से आज 
तक बदस्तूर जारी है। 





कांग्रेस के 'सुपारी पत्रकार: तरुण, तहलका और 
उसके सहयोगी : 

सेक्स स्कैंडल में फंसे तरुण तेजपाल व उनकी पत्रिका 'तहलका', 
तेजपाल के पूर्व सहयोगी व 'तहलका डाँट कॉम' के सह संस्थापक 
अनिरुद्ध बहल की 'कोबरा पोस्ट' और तहलका के ही एक पूर्व 
पत्रकार आशीष खेतान का 'गुलेल डॉट कॉम' ऐसे 'सुपारी पत्रकार' 
हैं, जिनके फर्जी व संदिग्ध स्टिंग ऑपरेशन का निशाना हर बार 
भाजपा सरकार ही बनी है। इन तथाकथित पत्रकारों ने अपने 
पत्रकारिता जीवन में आज तक कभी किसी कांग्रेस सरकार के 
खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया है, जिसकी वजह से 
मीडिया के एक वर्ग में इन्हें विश्‍वसनीय पत्रकार की जगह 'सुपारी 
पत्रकार' की संज्ञा दी जाने लगी है | 




















वैसे, गुजरात दंगे को लेकर इनके स्टिंग को सुप्रीम कोर्ट तक 
ने सबूत मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पोषित 
व वामपंथी सोच वाले न्यूज चैनलों के कई-कई दिनों तक चलने 
वाले 'न्यूज और चैट शो' के जरिए ये 'सुपारी पत्रकार' भाजपा और 
खासकर नरेंद्र मोदी का 'राक्षसीकरण' करने के प्रयास में लगातार 
सफल होते रहे हैं। एक सच यह भी है कि जब-जब तहलका ने 
नरेंद्र मोदी को ‘wera’ दिखाने के लिए झूठे स्टिंग का सहारा लिया 
है, तब-तब उसे संचालित करने वाली कंपनी में करोड़ों का निवेश 
होता रहा है। 
तेजपाल के तहलका का कांग्रेस के भ्रष्टाचार से गठजोड़: 
तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर अपनी ही 
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एक महिला सहकर्मी से बलात्कार का आरोप है। तरुण तेजपाल ने 
उस महिला सहकर्मी पत्रकार से गोवा के एक पांच सितारा होटल 
में अपने कार्यक्रम 'थिंक फेस्ट--2043' के दौरान लगातार दो दिन 
ओरल सेक्स करने की कोशिश की थी। नए कानून के मुताबिक इस 
तरह का यौन शोषण भी अब बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस 
घटना के बाद हुए खुलासे में तरुण तेजपाल के मीडिया साम्राज्य 
की कहानी खुलती चली गई, जिससे जाहिर हुआ कि उनकी पत्रिका 
के संस्थापक सदस्यों में से एक कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार में 
मंत्री कपिल सिब्बल हैं, जिन्होंने तहलका में 5 लाख का शुरुआती 
निवेश कर रखा है और उनके पास तहलका को संचालित करने 
वाली कंपनी 'अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' का शेयर भी है । 

शुरू में तो कपिल सिब्बल ने इससे इनकार किया, लेकिन जब 
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' के दस्तावेज से पता चल गया कि अनंत 
मीडिया में कपिल सिब्बल का शेयर है तो उन्होंने 28 अक्टूबर, 2043 
को इसे स्वीकार कर लिया | कपिल Reet ने यह स्वीकार किया कि 
उन्होंने ही तहलका पत्रिका शुरू करने के लिए तेजपाल की आर्थिक 
मदद की थी। उन्होंने यह माना कि तेजपाल को उन्होंने चंदे के 
तौर पर पांच लाख रूपये दिए थे और वह तहलका के संस्थापक 
सदस्यों में से एक हैं | 

इस खोजबीन में यह भी सामने आया कि तरुण तेजपाल कांग्रेस 
के हित में भ्रष्टाचार व घोटाले की खबर दबाने के लिए मोटी रकम 
लिया करते थे, वहीं भाजपा सरकार को गिराने के लिए उन्होंने 
एक नहीं, बल्कि कई-बई बार स्टिंग का खेल खेला था। वर्ष 204 
तक तहलका में काम कर चुके पत्रकार रमण कृपाल ने ‘Hed पोस्ट 
डॉट कॉम' नामक वेब पोर्टल में लिखा था कि तहलका ने गोवा के 
खनन घोटाले को दबाने के लिए गोवा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री 
दिगंबर कामत से डील की थी। रमण कृपाल ने साल 207 में 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 27 

































































गोवा में 800 करोड़ के अवैध खनन का पर्दाफाश किया था, जिसे 
प्रकाशित करने की जगह तरुण तेजपाल ने उस दबा दिया और 
अपने कार्यक्रम 'थिंकफेस्ट-2044' को लेकर गोवा सरकार से मोटी 
रकम हासिल की थी। 





समाचार पत्र 'द डेक्कन हेराल्ड' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद 
पटेल की फोन कॉल के बाद तरुण तेजपाल की बहन और तहलका 
की प्रकाशक व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीना तेजपाल ने थिंक 
20 इवेंट (जिसे मैगजीन ने फेस्टिवल ऑफ आइडियाज नाम दिया 
था) से करीब एक हफ्ते पहले दिगंबर कामत से मुलाकात कर इस 
डील को अमलीजामा पहनाया था। इस खनन घोटाले को दबाने के 
साल से ही तहलका का 'थिंक wee’ गोवा में आयोजित होना शुरू 
हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पी एस 
श्रीधरन ने यह भी आरोप लगाया है कि गोवा में तहलका पत्रिका के 
कार्यक्रम थिंक फेस्ट को गोवा के अलावा केरल की कांग्रेस सरकार 
ने भी 4 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड दिया था। 'थिंक Bee’ का 
आयोजन तरुण तेजपाल की कंपनी 'थिंकवर्कस प्राइवेट लिमिटेड' ने 
किया था। इस कपनी में तेजपाल की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तथा 
उसकी बहन नीना व तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी 
की हिस्सेदारी 40-40 प्रतिशत है। तरुण की इस कंपनी को 2073 
में । करोड़ 99 लाख रुपए की शुद्ध कमाई हो चुकी È | 





























इस जांच के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि तरुण तेजपाल 
पत्रकार से अधिक एक व्यवसायी हैं | 'अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड! 
तहलका का प्रकाशन करती है। पिछले कुछ समय में पश्चिम बंगाल 
की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा 
सांसद केडी सिंह की कंपनियों की हिस्सेदारी अनंत मीडिया प्राइवेट 
लिमिटेड में लगातार बढ़ी है। केडी सिंह की कंपनियों की अनंत 
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मीडिया में 66 की हिस्सेदारी है और उन्होंने 20:2-73 
में 32 करोड़ रुपए का निवेश अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 
किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तरुण तेजपाल को 4 करोड़ 64 
लाख रुपए 'नॉन कंपीटिंग फी' के रूप में भी दिए हैं। ज्ञात हो कि 
केडी सिंह के 'अलकेमिस्ट' समूह की तीन कंपनियों पर गैर कानूनी 
तरीके से पूंजी जुटाने के आरोप भी लग चुके हैं और स्पेशल फ्रॉड 
इंवेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन से सरकार इसकी जांच भी करा रही 
है। माना जा रहा है कि इस जांच को प्रभावित करने और मीडिया 
में खबर को दबाए रखने के उद्देश्य से ही GS सिंह की कंपनियों 
ने तरुण तेजपाल की कपनी में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। 
इसके अलावा अनंत मीडिया में तरुण तेजपाल का हिस्सा 49.25 
फीसदी और तेजपाल परिवार के बाकी सदस्यों की हिस्सेदारी है 
2.56 फीसदी है, वहीं केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, मशहूर वकील 
राम जेठमलानी व तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी की 


कंपनी 


हिस्सेदारी भी इस कपनी में है। 



























































अब सामने आ रहा है कि कभी इंडिया टुडे और आउटलुक 
पत्रिका में एक मामूली पत्रकार की हैसियत से काम करने वाले तरुण 
तेजपाल के गोवा और नैनीताल में आलीशान होटल हैं, जिसके लिए 
नियमों को ताक पर रखकर जमीन आवंटित की गई हैं। उत्तराखंड के 
नैनीताल जिले के गेठिया में भी तरुण तेजपाल का 7 कमरों वाला ‘| 
चिमनी” नाम का एक व्यवसायिक रिसॉर्ट है। मीडिया में आई रिपोर्ट 
के मुताबिक, इस रिसॉर्ट के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं 
लिया गया है। गेठिया में ही तेजपाल दंपती के पास 4560 गज जमीन 
है, जबकि राज्य के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में सिर्फ 250 गज 
जमीन खरीदने की ही इजाजत है। इतना ही नहीं, दिल्‍ली के ग्रेटर 
कैलाश पार्ट-दो में तरुण तेजपाल की कंपनी की ओर से एक क्लब 
'प्रफरॉक' के निर्माण में शराब माफिया पॉन्टी चड्ढा की कंपनी की भी 
करोड़ों में हिस्सेदारी है। ज्ञात हो कि पॉन्टी चड्ढा की हत्या हो चुकी 
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है और उनके परिवार ने मीडिया में यह स्वीकार किया है कि तरुण 
तेजपाल की कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। 

वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने अपने एक अखबारी कॉलम में 
लिखा है कि “हमको भी नहीं मालूम था कि तरुण तेजपाल और शोमा 
चौधरी के पास कितना पैसा है? धीरे-धीरे अब इनके बारे में सब 
कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के साथ तहलका ने 
अपनी झूठी खोजी पत्रकारिता के जरिए अन्याय किया, उनको कभी 
न्याय नहीं मिल सकेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
तहलका ने ऐसे कई लोगों को निशाना बनाया, जिन्हें कांग्रेस अपना 
विरोधी मानती रही है। इनमें राजनेता हैं, उद्योगपति हैं और अन्ना 
हजारे भी हैं। याद कीजिए कि आम आदमी का दुखड़ा रोने वाली 
इस पत्रिका ने अन्ना हजारे के आंदोलन का डटकर विरोध किया 
था| उसी दौरान मुझे तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी 
मिली थी। उससे थोड़ी-सी बातचीत में यह समझ में आ गया कि 
तहलका की यह महिला संपादक भी तेजपाल की तरह कांग्रेस की 
प्रचारक & |" 























तवलीन सिंह के अनुसार, “अच्छा हुआ है कि इस झूठी खोजी 
पत्रिका का किस्सा अब खत्म होता दिख रहा है, लेकिन खत्म होने 
से पहले जरूरी है कि तहलका में निवेश करने वालों की तहकीकात 
की जाए। कहां से आया श्री तेजपाल के पास इतना पैसा ये सवाल 
जरूरी हो गए हैं? लुटियन्स की दिल्ली में यह अफवाह है कि तरुण 
तेजपाल किसी बहुत बड़े राजनेता के नाजायज धन को जायज करने 
का काम कर रहे थे। यही कारण था कि लोग कहते हैं कि तरुण 
तेजपाल इतनी ऊंचाइयों पर घूम रहे थे कि उनका रिश्ता धरती से 
टूट गया था। ऐसा न हुआ होता, तो क्या वह अपनी बेटी की सहेली 
के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते?” 


भाजपा सरकार के खिलाफ पहला स्टिंग: वेस्ट एंड (2004) 
430 कपोत पब्लिकेशन हाउस 














तहलका तब कोई पत्रिका नहीं, | 'तहलका डॉट कॉम' नाम 
से एक वेबसाइट थी। 200 में आठ महीनों तक चले अपने स्टिंग 
ऑपरेशन Ie एंड' के तहत इसके कुछ पत्रकार खुफिया कैमरे के 
साथ हथियारों के व्यापारी बनकर सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों 
व नौकरशाहों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष 
बंगारू लक्ष्मण व समता पार्टी की नेता जया जेटली से मिले थे। 
इस स्टिंग में बंगारू लक्ष्मण एक लाख रुपए घूस लेते हुए दिखे थे। 











जानकारों के मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 
एनडीए की सरकार बिना किसी विवाद के चल रही थी, जिसे गिराने 
के लिए तरुण तेजपाल व उनके सहयोगी अनिरुद्ध बहल (फिलहाल 
'कोबरा पोस्ट' के प्रमुख) ने एक नए किस्म की पत्रकारिता शुरू की 
थी, जिसका हथियार स्टिंग ऑपरेशन था। इस स्टिंग में सबकुछ 
नकली था। नकली कंपनी, नकली सौदा और नकली सौदागर | 
तरुण और तहलका ने इस नकली खेल के जरिए एनडीए सरकार 
को गिराने की अपनी क्षमता को कांग्रेस आलाकमान की नजर में 
साबित करने के लिए सबसे पहले इस देश के लोकप्रिय खेल 
'क्रिकेट' पर निशाना लगाया। क्रिकेट में सट्टेबाजी के खेल को 
उजागर करने के लिए तहलका ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज 
प्रभाकर के साथ मिलकर मार्च 2000 में 'ऑपरेशन फॉलन हिरोज' 
नाम से एक स्टिंग किया था, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय 
जडेजा और अजय शर्मा को मैच फिक्सिंग में लिप्त दर्शाया गया 
था। इसके बाद ही तीनों क्रिकेटरों सहित मनोज प्रभाकर का 
क्रिकेट करियर भी समाप्त हो गया, लेकिन तरुण और तहलका की 
विश्वसनीयता कांग्रेस आलाकमान की नजरों में सिद्ध हो गई | 





























जानकार बताते हैं कि 'ऑपरेशन फॉलन हिरोज' के बाद तरुण 
तेजपाल व अनिरुद्ध बहल ने सीधे 40 जनपथ का विश्वास हासिल 
किया। इसकी पुष्टि यूपीए सरकार बनने के बाद हुई, जब 2005 
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में तरुण तेजपाल पर दर्ज सभी आपराधिक मामलों को खत्म करने 
संबंधी पत्र खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह को लिखा, जिस पर तत्काल कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने तरुण तेजपाल को मुकदमों से राहत दिला दी, 
जो उन पर एनडीए सरकार के समय दर्ज कराए गए थे। 














करीब आठ महीने तक चले ऑपरेशन we एंड' के तहत 
तहलका ने अपने एक वीडियो में रक्षा अधिकारियों सहित नौकरशाह 
और सत्ता पक्ष के नेताओं को रिश्वत लेते हुए दिखाया था। इसमें 
किसी भी तरह के हथियार का सौदा ही नहीं हुआ था, इसके बावजूद 
एनडीए सरकार व भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को बड़ी कीमत 
चुकानी पड़ी थी। बंगारू लक्ष्मण को भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा 
और अप्रैल 20:2 Ñ उन्हें चार साल की कैद हुई। बंगारू लक्ष्मण ने 
इसे चुनौती दी और अक्टूबर 2042 में वह जमानत पर रिहा हो गए। 
रिहा होने के बाद बंगारू लक्ष्मण ने मीडिया को बताया, 'मैंने वो । 
लाख रुपया नहीं मांगा था, जिसे मुझे स्वीकार करते हुए दर्शाया गया 
था। अंडरकवर पत्रकारों ने मुझे फंसाया।' इसी मामले में तब के रक्षा 
मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस को भी इस्तीफा देना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी 
ने उन्हें कई महीनों तक संसद के अंदर बोलने तक नहीं दिया था। 
बाद की जांच में वह निर्दोष साबित हुए थे। 
































वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह लिखती हैं, “तरुण तेजपाल कांग्रेस 
पार्टी के अघोषित प्रचारक थे। यही कारण था कि उन्होंने रक्षा सौदों 
पर वह स्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे वाजपेयी सरकर को गहरी 
चैट पहुंची थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चैट पहुंची भारतीय सेना 
को। उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद वर्षों तक सेना के लिए आधुनिक 
हथियारों की खरीदारी अटक कर रह गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का 
अनुमान है कि ऐसा होने से भारतीय सेना की तैयारी कोई दस साल 
पीछे हो गई। सवाल यह उठता है कि en तहलका का वह पहला 
32 कपोत पब्लिकेशन हाउस 








स्टिंग ऑपरेशन जायज पत्रकारिता का उदाहरण था या वाजपेयी 
सरकार को बदनाम करने का सोचा-समझा षड्यंत्र? ध्यान रखिए कि 
केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाने के बाद तहलका ने रक्षा सौदे 
में जरा-सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है और न ही उस जोश से 
सोनिया-मनमोहन सरकार के घपलों-घोटालों को खोलने के लिए 
किसी तरह का कोई स्टिंग ही किया?” 
स्टिंग के लिए तहलका ने ts सेक्स' जैसे अवैध 
तरीके का लिया था सहारा : 

सरकारी एजेंसियों ने रिश्वत देने के आरोप में जब तहलका के 
पत्रकारों से पूछताछ शुरू की तो उस कपनी में होने वाले निवेश 
का कच्चा चिट्ठा तो खुला ही, यह बात भी सामने आई कि तहलका 
ने तीन सैन्य अधिकारियों को फंसाने के लिए ‘Us सेक्स' यानी 
कॉल गर्ल्स तक का सहारा लिया था| उस वक्त उस टेप की जांच 
सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी और वेंकटस्वामी कमीशन ने किए 
थे। दिल्‍ली के एक पांच सितारा होटल में सेना के एक अधिकारी 
को सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हुए दिखाने के लिए सीक्रेट 
कैमरे लगाए गए थे, जिसमें दोनों सेक्स करते हुए दिखे। नवंबर 
200 में भी तहलका के रिपोर्टर दूसरे सैन्य अधिकारी के समक्ष एक 
कॉल गर्ल को ले गए थे, लेकिन उस सैन्य अधिकारी ने सेक्स करने 
से मना कर दिया। इस जांच में साबित हो गया कि तहलका के 
पत्रकारों ने ऑपरेशन (वेस्ट एंड' को गलत तरीके से अंजाम दिया 
था और इसके लिए कॉल गर्ल तक की सेवाएं लीं थी। 



























































सत्ता में आते ही कांग्रेस ने जांच को प्रभावित करना 
शुरू कर दिया : 

स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद साल 200 में एनडीए 
सरकार ने इसकी जांच के लिए 'वेंकटस्वामी आयोग' बनाया, लेकिन 
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जनवरी 2003 में जस्टिस के वेंकटस्वामी ने आयोग से इस्तीफा दे 
दिया। मार्च 2003 में 'जस्टिस एसएन फकन आयोग' बना। इस 
आयोग ने पहली रिपोर्ट में जॉर्ज फर्नाडिस को क्लीन चिट दी 
थी। कहा जाता है कि इस आयोग की जांच में तहलका की 'पीत 
पत्रकारिता' व उसके साथ साजिश में शामिल कई कांग्रेसी चहरों के 
पर्दाफाश होने की खबर यूपीए- सरकार को लग गई थी, इसलिए 
आनन-फानन में यूपीए सरकार ने आयोग की अंतिम रिपोर्ट के 
आने से पहले ही वर्ष 2004 में 'फूकन आयोग' को भंग कर दिया 
और तत्काल ऑपरेशन 'वेस्ट एंड' की जांच अपने 'तोते' सीबीआई 
को सौंप दिया। सीबीआई ने पूरे मामले पर केवल पर्दा डालने का 
काम किया और तरुण, तहलका व उसकी साजिश में शामिल कई 
नामचीन चेहरों को बचा लिया। सीबीआई की मंशा इसी से स्पष्ट 
होती है कि उसने करीब सात साल बाद मई 2044 में बंगारू लक्ष्मण 
के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था| 
कांग्रेस ने तहलका को जांच से भी बचाया और उसके 
नेता ने पत्रिका लांच करने के लिए पैसे भी दिए : 
‘axe Us’ स्टिंग में यह सामने आया था कि तहलका ने हथियारों 
की खरीद के लिए नकली कंपनी खड़ी की थी, अधिकारियों व 
नेताओं को रिश्वत देने की कोशिश की थी और इसके लिए सेक्स 
रैकेट का सहारा भी लिया था। जब इसकी जांच आगे बढ़ी तो 
कांग्रेस पार्टी ने इसे पत्रकारिता पर हमला बताते हुए हर स्तर पर 
जांच का विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस तत्कालीन रक्षा 
मंत्री जॉर्ज फर्नाडीस का सदन से बहिष्कार तो कर रही थी, लेकिन 
इसकी जांच को रोकने की लगातार कोशिश भी जारी थी | 
तहलका द्वारा रचे गए आपराधिक षड्यंत्र में वर्ष 2003 में जब 
जांच आगे बढ़ी तो तहलका के मुख्य फाइनेंसर और स्टिंग करने 
वाले पत्रकारों को जेल तक जाना पड़ा था, जिसके बाद तहलका 
4 34 कपोत पब्लिकेशन हाउस 


























वेबसाइट बंद हो गई। यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 में सत्ता में 
आते ही तरुण तेजपाल व तहलका पर दर्ज आपराधिक मामलों 
को उठाने का काम शुरू कर दिया और कांग्रेस के नेता कपिल 
सिब्बल ने तरुण को पत्रिका लांच करने के लिए पांच लाख रुपए 
की पहली राशि भी उपलब्ध कराई, जिसके फलस्वरूप तहलका एक 
साप्ताहिक टेबलॉयड अखबार के रूप में लांच हुआ। कहा जाता है 
कि सिब्बल के अलावा कई कांग्रेसी नेताओं और कागजी कंपनियों 
ने इसमें काला धन निवेश किया AN | 
































सत्ता में आते ही सबसे पहले सोनिया गांधी ने तहलका 
से मुकदमा हटाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा था 
पत्र : 





सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह पत्र 'वायरल' 
हो चुका है, जिसमें उन्होंने तहलका व तरुण तेजपाल के खिलाफ 
एनडीए सरकार के समय चल रही जांच के बारे में सोनिया गांधी के 
पूछने पर पत्र लिखकर जवाब दिया है। 25 जून, 2004 को सोनिया 
गांधी को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लिखते हैं, 78 जून, 
2004 को लिखा गया आपका पत्र मुझे मिला, जिसमें तहलका के 
प्रधान संपादक तरुण तेजपाल से जुड़ी जांच का जिक्र है। में अपने 
संबंधित मंत्री को कह दूंगा कि वह इस मामले में अतिशीघ्र अपनी 
रिपोर्ट पेश करें| सवाल उठता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
को तहलका व तरुण तेजपाल में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों थी 
कि उन्होंने प्रधानमंत्री तक को उसके लिए पत्र लिखा था? 
तरुण व तहलका के 'एजेंडा जर्नलिज्म' का बार-बार 
निशाना बने नरेंद्र मोदी : 

तहलका के कांग्रेसी संबंध और उसक द्वारा एनडीए सरकार 
को 2007 में बदनाम करने के प्रयास के ठीक एक साल बाद 2002 
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में कांग्रेसी : व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गोधरा में साबरमती 
एक्सप्रेस में पहले 59 रामभक्तों को जलाकर मार दिया गया और 
उसके बाद गुजरात दंगे की विभीषिका में भी कांग्रेसियों ने जमकर 
उत्पात मचाया, जिसकी रिपोर्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं। इन सभी का 
मकसद केंद्र में पहली बार भाजपा नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार 
को अस्थिर करने से लेकर गुजरात में दंगा कराकर भाजपा को 
पूरी तरह से सांप्रदायिक साबित करने की थी, ताकि 24 दलों के 
गठबंधन में चल रही सरकार गिर जाए। वर्ष 2004 में केंद्र से 
तो एनडीए का सफाया हो गया, लेकिन गुजरात दंगे के बाद 
विधानसभा को भंग कर दोबारा से सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री नरेंद्र 
मोदी गुजरात में मजबूत हो चुके थे। गुजरात दंगे पर अदालत के 
फैसले आने लगे थे, लेकिन वह मोदी विरोधी गिरोह मसलन कांग्रेस, 
तीस्ता सीतलवाड़ आदि के अनुकूल नहीं आ रहे थे। ऐसे में अदालत 
को प्रभावित करने के लिए 'तहलका' को एक बार फिर से 'सुपारी' 
दी गई! इसके बाद 'तहलका' के पत्रकार अपना 'गुप्त कैमरा' लेकर 
एक और चुनी हुई भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार को अस्थिर 
व अपराधी साबित करने के लिए निकल पड़े! 
बेस्ट बेकरी मामले को ‘Rea से प्रभावित करने की 
कोशिश, लेकिन अदालत ने मंशा पर पानी फेर fear: 
4 मार्च, 2002 को बड़ोदरा में बेस्ट बेकरी पर हमला कर 
दंगाइयों ने 44 लोगों को मार डाला था, जिसमें उसके मालिक शेख 
परिवार समेत उसमें काम करने वाले हिंदू भी शामिल थे। इस केस 
की अहम गवाह जाहिरा शेख थी। जाहिरा शेख पल-पल अपना 
बयान बदल रही थी। इस बदलते बयान के बीच जाहिरा शेख ने वर्ष 
2004 में बड़ोदरा के कलेक्टर के समक्ष यह बयान दिया कि तीस्ता 
सीतलवाड़ ने अदालत में उससे झूठी गवाही दिलाई थी। यही नहीं, 
उसे धमकाने के लिए तीस्ता ने अपने साथी रईस खान पठान के 
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साथ मिलकर उसे मुंबई में बंधक बनाकर रखा था। 





जाहिरा शेख के इस बयान की वजह से तीस्ता सीतलवाड़ बुरी 
तरह से फंस रही थी। उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही 
थी। तीस्ता नरेंद्र मोदी को घेरने वाली गिरोह जैसे-कांग्रेस पार्टी, 
मीडिया, एनजीओ गिरोह, मानवाधिकारवादियों व बुद्धिजीवियों का 
संयुक्त चेहरा थी | यदि वह जेल के अंदर जाती तो मोदी को घेरने 
की इन सभी की योजनाएं चौपट हो जाती, इसलिए तीस्ता को 
संकट से बाहर निकालने के लिए तहलका व तरुण तेजपाल को 
एक बार फिर से 'सुपारी' दी गई। वर्ष 2003 में अनंत मीडिया कंपनी 
बनाकर तरुण तेजपाल कांग्रेसी नेता कपिल सिब्ब्ल एवं उन जैसे 
कई अन्य सहयोगियों की मदद से अंग्रेजी में साप्ताहिक अखबार 
'तहलका' की शुरुआत कर चुके थे। तरुण तेजपाल ने 'तहलका' में 
धमाका किया कि जाहिरा शेख को बयान बदलने के लिए भाजपा के 
एक नेता ने 48 लाख रुपए दिए थे। तरुण की टीम ने इसे साबित 
करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसे बाद में सुप्रीम 
कोर्ट ने सबूत नहीं माना। अदालती आदेश के बाद यह साबित हो 
गया कि वह एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन था। 
फर्जी स्टिंग के लिए दंगा के आरोपी कांग्रेसी पार्षद 
को ही तहलका ने बनाया था माध्यम : 

तहलका की गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों ने बताया है 
कि किस तरह जाहिरा शेख ने is लाख रुपये नगद लेकर कोर्ट 
में अभियुक्तों को बचाया था। दिसंबर 2004 में तहलका की इस 
लीड स्टोरी वाले अखबार को हाथों में लेकर तरुण तेजपाल मीडिया 
में प्रकट हुए। तरुण तेजपाल की यही तस्वीर आज भी सबसे 
अधिक प्रसिद्ध और 'गूगल सर्च' तस्वीर है। अपने इस अभियान को 
पूरा करने के लिए तहलका ने बड़ोदरा के कांग्रेसी पार्षद निसार 
बापू को अपना माध्यम बनाया था। निसार बापू के बारे में आप 
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अध्याय संख्या-2 में पढ़ चुके हैं, जिसमें उसके बेटे व दामाद को 
दंगे में एक हिंदू युवक की हत्या करने के मामले में अक्टूबर 2003 
में उम्रकैद की सजा हो चुकी थी। करीब 40 गवाहों के मुकरने के 
कारण निसार बापू को संदेह का लाभ मिला था। उसी निसार बापू 
के साथ मिलकर तरुण तेजपाल की टीम ने मोदी सरकार को घेरने 
के लिए स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था| 





तहलका के उस फर्जी स्टिंग में आखिर क्या था? 

स्टिंग की सीडी में निसार बापू को बड़ोदरा से तत्कालीन 
बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव, उनके चचेरे भाई और कांग्रेस 
पार्षद चंदकांत बत्थू श्रीवास्तव, बेस्ट बेकरी केस में अभियुक्तों के 
वकील शैलेश पटेल और एक एनजीओ के अध्यक्ष तुषार व्यास से 
अलग-अलग बातचीत करते हुए दिखाया गया था। इस स्टिंग की 
सीडी में बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव निसार बापू को बता रहे थे 
कि उसने बयान बदलने के लिए जाहिरा को is लाख रुपये दिए 
थे। मधु के मुताबिक जाहिरा खुद उनके पास आई थीं, वह जाहिरा 
को बुलाने नहीं गए थे। कांग्रेस पार्षद बत्थू श्रीवास्तव निसार को 
बताते हैं कि किस प्रकार जाहिरा और उनके परिवार ने अदालत 
में झूठा बयान देने के लिए 25 लाख रुपये से सौदेबाजी शुरू की 
थी। जाहिरा और उसकी मां मधु के पास आकर काम-धंधा फिर 
से शुरू करने के लिए पैसे की मांग करती थी। आखिरकार मामला 
48 लाख रुपये पर तय हुआ था। जाहिरा को 48 लाख रुपये कैश 
एकमुश्त दिए गए थे। 

सीडी में बत्थू श्रीवास्तव जाहिरा और उसकी मां अनीसा को 
गंदी गालियां देते हुए कहते हैं कि ऐसी झूठी और लालची औरतों 
को तो मार डालना चाहिए। बत्थू यह भी कहते हैं कि जाहिरा को 
गुजरात सरकार ने भी जरूर पैसा दिया होगा| बत्थू के मुताबिक, 
अगर जाहिरा पिछले साल बड़ोदरा की अदालत में अभियुक्तों को 
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पहचान लेतीं तो उनको निश्चित ही सजा होती। बल्थू | यह भी 
कहा है कि तीस्ता ने भी जाहिरा को पैसा दिया था। 40 मिनट की 
उस वीडियो में बेस्ट बेकरी कांड के बाद जाहिरा की मदद करने 
वाले एनजीओ के अध्यक्ष तुषार व्यास भी यह कहते दिखे थे कि 
मधु श्रीवास्तव द्वारा लालच और धमकियां देने से ही यह समझौता 
मुमकिन हुआ N | 





इस फर्जी स्टिंग के जरिए तरुण तेजपाल और dea 
सीतलवाड़ अदालत को प्रभावित करना चाहती थी : 

22 दिसंबर, 2004 को हुई प्रेस वार्ता में इस सीडी को दिखाने के 
बाद मीडियाकमिंयों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर तरुण तेजपाल ने 
इस स्टिंग के जरिए अदालत को प्रभावित करने की अपनी योजना 
का खुद ही खुलासा कर दिया था। उसने कहा था कि "मामला 
इस वक्त अदालत के अधीन है। मुझे उम्मीद है कि इस खुलासे पर 
अदालत संज्ञान लेगी। इस मामले को एक पत्रकार के नजरिये से 
देखने की कोशिश की गई है।” 

इस खुलासे से तीस्ता की आंखों में चमक आ गई थी और उसने 
इसे एक दिलचस्प बदलाव बतलाया था। उसने कहा था, 'अब पूरे 
मामले को अदालत के हवाले छोड़ दिया जाना चाहिए ।' उसने यह 
भी कहा था कि वह अपने वकीलों से राय-मशविरा कर इसे सबूत 
के तौर पर अदालत में पेश करने पर विचार करेगी। मतलब दोनों 
का मकसद इस स्टिंग के जरिए अदालत को प्रभावित करने का था। 






































सुप्रीम कोर्ट ने इसे फर्जी ठहराते हुए सबूत मानने से 
कर दिया था इंकार : 

सुप्रीम कोर्ट में उस स्टिंग की सीडी को सबूत के तौर पर पेश 
किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस टेप की जांच एक समिति से कराने 
का निर्णय लिया। समिति ने अपनी जांच में इस सीडी को संदिग्ध 
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बताया | समिति ने कहा कि इस वीडियो से यह कहीं से साबित नहीं 
होता कि वास्तव में जाहिरा शेख को ig लाख रुपए दिए गए हैं। 
इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबूत मानने से ही इनकार कर 
दिया। तहलका की 'सुपारी पत्रकारिता' एक बार फिर से बेनकाब 
हो गई | 
इस स्टिंग के होते ही तहलका के एकाउंट में आ गए 
थे करोड़ों रुपए : 

इस स्टिंग का खुलासा तरुण तेजपाल ने दिसंबर 2004 में किया 
था और अगले साल की शुरुआत होते ही वर्ष 2005 में तहलका की 
मालिकाना कंपनी 'अनंत मीडिया' में 4 करोड़ 65 लाख रुपए का 
निवेश आ गया। वर्ष 2047 तक तहलका में काम कर चुके पत्रकार 
रमण कृपाल ने एक वेबसाइट ‘wed पोस्ट' डॉट कॉम में लिखा है कि 
जब 2003 में तहलका ने गोधरा को लेकर एक स्टिंग किया तो मुंबई 
के एक व्यावसायी खोराकीवाला ने करीब 2440 रुपए प्रति शेयर के 
हिसाब से तहलका के 49 हजार 326 शेयर 4 करोड़ 65 लाख रुपए में 
खरीद कर उसे घाटे से VaR लिया | बाद में खेराकीवाला ने वर्ष 2006 
में 43 हजार i89 wae प्रति शेयर के हिसाब से इन शेयरों को 'एके 
Tg नामक कंपनी को बेच दिया, जिसके एवज में उन्हें 25 करोड़ रुपए 
मिलना था, जो उन्हें नहीं मिला | वर्ष 2044 में 93 वर्ष की उम्र में उनका 
निधन हो गया | खोराकीवाला परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके 
द्वारा तहलका में निवेश किए गए 25 करोड़ रुपए उन्हें कभी नहीं 
मिले। यहां यह भी बता दूं कि 'एके We कंपनी वास्तविक कंपनी नहीं, 
बल्कि एक कागजी कंपनी है, जिसके राज पर से पर्दा दूसरे स्टिंग की 
चर्चा करने के दौरान उठाएंगे। मतलब मोदी सरकार के खिलाफ पहले 
झूठे स्टिंग ने तरुण तेजपाल और तहलका को रातों-रात करोड़पति 
बना fear! 
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नरोदा पाटिया (2007) का फर्जी स्टिंग, इस बार सीधे नरेंद्र 
740 कपोत पब्लिकेशन हाउस 








मोदी को घसीटा गया : तीसरी बार तहलका ने कांग्रेस के पक्ष 
में मोर्चा संभाला और वर्ष 2007 में नरोदा पाटिया केस में एक फर्जी 
स्टिंग कर नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे का सीधा कुसुरवार ठहराना 
चाहा। बाद में यह पूरा स्टिंग ही झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। इस 
पूरे स्टिंग का Hee’ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच 
में फर्जी साबित हो गया। 

तहलका ने वर्ष 2007 में ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें 
भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं को दंगों 
में अपनी भूमिका के बारे में आपस में चर्चा करते हुए दिखाया 
गया था | तहलका के पत्रकार आशीष खेतान ने विश्व हिंदू परिषद 
से जुड़े लेखक होने का दावा करते हुए गुजरात दंगों पर हिंदू 
नजरिए से एक पुस्तक लिखने की पेशकश करते हुए छह महीने 
तक 44 लोगों का साक्षात्कार किया था। उनकी बातचीत को 
रिकॉर्ड करने के लिए आशीष खेतान ने गुप्त कैमरे का उपयोग 
किया था। इन 44 लोगों में से बजरंग दल के बाबू बजरंगी और 
सुरेश रिचर्ड को यह कहते हुए दर्शाया गया था कि अहमदाबाद 
के नरोदा पाटिया नरसंहार के बाद नरेंद्र मोदी खुद नरोदा 
पाटिया चलकर उनके पास आए थे और उन्हें उनके काम के लिए 
शाबासी दी थी। इसी स्टिंग में सुरेश को कैमरे पर बाबू बजरंगी 
से बातचीत करते हुए दिखाया गया था जिसमें सुरेश कहता है 
कि उसने एक मुस्लिम महिला कौसर बानो के पेट को काटकर 
उसके पेट में पल रहे भ्रूण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। 
इसी स्टिंग में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता रमेश दवे को 
तहलका रिपोर्टर आशीष खेतान से यह कहते हुए दर्शाया गया था 
कि डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ गुजरात पुलिस एस.के. गढ़वी ने 
उसके कहने पर दरियापुर इलाके में पांच मुसलमानों को जान से 
मारा था। तहलका के इस स्टिंग के तीनों झूठ की पोल शीघ्र ही 
खुल गई, लेकिन स्टिंग को चीख-चीख कर दिखाने वाली न्यूज 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 447 
























































चैनलों ने इसकी घोल खुलने पर चुप्पी साध ली, जिससे देश की 
जनता तक सच्चाई कभी पहुंच ही नहीं सकी। 








स्टिंग को सरकारी दस्तावेज और एसआईटी ने ठहराया 
झूठा: 
ज्ञात हो कि 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में दंगाइयों 
की भीड़ ने 89 मुसलमानों को मार दिया था। इस हत्याकांड में 
बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड दोनों ही मुख्य अभियुक्त थे। वर्तमान 
में बाबू बजरंगी को अदालत ने उम्रकैद यानी मौत आने तक जेल 
में ही रहने की सजा दी है। सरकारी दस्तावेज दर्शाते हैं कि जिस 
दिन नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ उस दिन यानी 28 फरवरी को 
और उसके अगले दिन 4 मार्च, 2002 को नरेंद्र मोदी नरोदा पाटिया 
गए ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के दस्तावेज 
में दर्ज नरेंद्र मोदी के बयान के अनुसार, 28 फरवरी की शाम नरेंद्र 
मोदी अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित 
कर रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार, मोदी बाबू बजरंगी को 
नहीं जानते थे और पहली बार उसका नाम भी मीडिया में आने के 
बाद ही सुना था। ज्ञात हो कि गुजरात दंगा के समय नरेंद्र मोदी 
को पद संभाले महज साढ़े तीन महीने ही हुए थे और इतने कम 
समय में विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के निचले स्तर के किसी 
कार्यकर्ता से परिचित हो जाना, अतिशयोक्ति ही लगती है? 
इस स्टिंग की दूसरी सबसे बड़ी झूठ का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा गठित एसआईटी ने ही कर दिया है। इस स्टिंग में सुरेश रिचर्ड 
ने जिस गर्भवती कौसर बानो के पेट को dts कर wr निकालने 
और उसे चाकू से गोदकर मारने का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा गठित एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार, वह घटना कभी हुई ही 
नहीं | कौसर बानो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पोस्टमार्टम करने वाले 
डॉक्टर के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक, कौसर बानो 
442 कपोत पब्लिकेशन हाउस 






































की मौत किसी धारदार हथियार से नहीं, बल्कि आग में जलकर 
हुई थी। मरते वक्त कौसरबानो का गर्भ और उसके अंदर भ्रूण दोनों 
सुरक्षित था| 





इस स्टिंग का एक तीसरा झूठ भी शीघ्र ही सामने आ गया। 
इस स्टिंग में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता रमेश दवे को 
तहलका रिपोर्टर आशीष खेतान से यह कहते हुए दर्शाया गया 
था कि डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ गुजरात पुलिस एस.के. wed) 
ने उसके कहने पर दरियापुर इलाके में पांच मुसलमानों को जान 
से मारा था। रमेश दवे कहता है कि एस.के.गढ़वी ने मुसलमानों 
की हत्या करने का मुझसे वादा किया, जो उसने निभाया। जबकि 
सरकारी दस्तावेज दशति हैं कि एस.के.गढ़वी की दरियापुर में 
नियुक्ति गुजरात दंगे के एक महीने बाद हुई थी। दंगे के वक्त वह 
वहां नियुक्त ही नहीं थे और जब उनकी नियुक्ति हुई तो दंगा पूरी 
तरह से शांत हो चुका था। 























ताज्जुब की बात तो यह है कि न तो तहलका ने स्टिंग के 
दौरान बाबू बजरंगी द्वारा कहे गए झूठ को क्रॉस चेक करना 
मुनासिब समझा और न ही इस पर रात-दिन गला फाड़ कर 
चिल्लाने वाले न्यूज चैनलों व उसके पत्रकारों ने ही इसे क्रॉस चेक 
किया, जबकि वह चाहते तो बड़ी आसानी से 28 फरवरी, 2002 की 
प्रेस वार्ता की क्लिपिंग या फुटेज देख सकते थे। उस दिन मोदी 
अहमदाबाद के सकिट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे, न कि नरोदा 
पाटिया में बाबू बजरंगी को शाबाशी देने गए थे! लेकिन तहलका 
का मकसद कानूनी से अधिक राजनैतिक था, इसलिए उसने झूठे 
स्टिंग से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कुचक्र रचा, जिसमें काफी 
हद तक सफल भी रहा। 

इस स्टिंग ने तहलका व तरुण तेजपाल की झोली में 
डाल दिए 40 करोड़ रुपए : वर्ष 2006-07 में जिस वक्त इस 











साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी I43 





स्टिंग को अंजाम दिया जा रहा था, उसी वर्ष तहलका को संचालित 
करने वाली 'अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी में एक कागजी 
कंपनी ने 40 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले जाहिरा शेख 
वाले फर्जी स्टिंग के बाद जिस ‘va ge नामक कंपनी ने तहलका 
में 25 करोड़ रुपए का निवेश किया था, उसी कंपनी ने वर्ष 2007 में 
अनंत मीडिया में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जबकि 'एके ze’ 
नाम की यह कंपनी केवल कागजों पर मौजूद है। वर्ष 20 तक 
तहलका में काम कर चुके पत्रकार रमण कृपाल ने एक वेबसाइट 
wee पोस्ट' डॉट कॉम में लिखा है कि 'एके ye नामक कंपनी 
संदिग्ध èl तहलका के रिकॉर्ड के मुताबिक 'एके We’ नामक यह 
कंपनी 22, जंगपुरा ए, नई दिल्‍ली में स्थित है। यह भी जग जाहिर 
है कि तेजपाल भी जंगपुरा में रहते हैं। बाद में इस एके We’ 
नामक कंपनी का पता एमजे शॉपिंग सेंटर, 3 वीर सावरकर ब्लॉक, 
शकरपुर, दिल्‍ली-440092 में दर्शाया गया È | 

















तहलका सेक्स स्कैंडल के दौरान 'जी' मीडिया की टीम जब 
'एके Ye के दोनों पते पर पहुंची तो दोनों जगहों में से किसी भी 
जगह पर 'एके We’ नामक किसी कंपनी का कोई नामो-निशान 
नहीं मिला। उसी वर्ष 2007 में 'एके Ue’ ने तहलका के जुड़े अपने 
शेयर 'इनलाइटेंड कसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड' और 'वेल्डन 
पोलायमर्स लिमिटेड' को स्थानांतरित कर दिए। ताज्जुब देखिए कि 
इनलाइटेंड कसल्टेंसी का भी वही शकरपुर का पता है जो एके 
गुर्द का है। 

















जानकार बताते हैं कि दरअसल ऐसी कागजी कंपनियों के जरिए 
काले धन को किसी कंपनी में लगाकर उसे सफेद करने का धंधा 
चलता है | शकरपुर सहित दिल्‍ली के कई इलाके इन कंपनियों के लिए 
मॉरिशस के समान है, जहां केवल कागजों पर ही कंपनियां चलती हैं | 
इतना तो तय है कि जिस ने भी तहलका में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
444 कपोत पब्लिकेशन हाउस 











स्टिंग वाले वर्ष में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है, वह मोदी 
विरोधी गिरोह का सदस्य या समूह है, जिसने मोदी को बदनाम 
करने के लिए तहलका में मोटी रकम का निवेश भी किया और 
अपना काला धन सफेद करने का खेल भी खेला। ज्यादा संभावना 
यही है कि यह किसी राजनीतिज्ञ का काला धन है। चूंकि तहलका 
का सबसे बड़ा हितैषी और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस 
पार्टी ही है, इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि यह किसी कांग्रेस 
के बड़े नेता का पैसा है जो तहलका में लगा है। वैसे भी कांग्रेसी 
सांसद व यूपीए-2 में मंत्री कपिल सिब्बल का 5 लाख रुपए का 
निवेश तहलका में तो प्रत्यक्ष रूप में दिख ही रहा है। 

















सामर्थ्यं नहीं डिगा सके तो सम्मान पर हमला करने 
आ गए तहलका क yd सहयोगी : 

हर बार फर्जी साबित हो चुके 'तरुण' और 'तहलका' के बाद 
कभी 'तहलका डॉट कॉम' के सह संस्थापक रहे अनिरुद्ध बहल 
अपनी वेबसाइट 'कोबरा पोस्ट' और अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
तहलका के लिए फर्जी स्टिंग कर रहे आशीष खेतान अपने 'गुलेल' 
के साथ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए आगे आए हैं! 
लोकसभा चुनाव-20१4 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी को 
रोकने के लिए कांग्रेस के ये तीन ce 'तहलका', 'कोबरापोस्ट' व 
'गुलेल' मैदान में डट चुके S| नरेंद्र मोदी क सार्मथ्य को तोड़ने में 
असफल रही कांग्रेस ने इस बार एक लड़की की जासूसी की “डर्टी 
ट्रिक्स' के जरिए उनके सम्मान पर चैट कर उनके चरित्र हनन का 
प्रयास किया है। मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस का 'कम्यूनलिज्म', 
(एन) काउंटर' और ‘HLM’ का दांव जब फेल हो गया तो उसने 
मोदी के 'कैरेकटर' पर हमला किया है, जिसके लिए उसने फिर ने 
'सुपारी पत्रकारों' को 'जॉब' दे दिया है। 

'कोबरा पोस्ट' व 'गुलेल' डॉट कॉम ने गुजरात के जिस लड़की 
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की जासूसी मामले को उछाल कर नरेंद्र मोदी के चरित्र पर हमला 
किया है, उस टेप के लिए खुद सीबीआई और ये दोनों वेबसाइट 
ही यह दावा कर रहे हैं कि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर 
सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि पुराने सभी मामलों की तरह अदालत 
में इस सीडी की सत्यता के प्रमाणित होने में खुद सीबीआई व इन 
'सुपारी पत्रकारों' को संदेह है, लेकिन कांग्रेस सहित मोदी विरोधियों 
के लिए हर बार की तरह इस बार भी यह कानून का नहीं, बल्कि 
एक राजनैतिक मसला S| कांग्रेस पार्टी की पूरी महिला मंडली मोदी 
को घेरने के लिए प्रेस वार्ता से लेकर अपने सहयोगी एनजीओ, बुद्धि 
जीवियों, पत्रकारों व मीडिया हाउस के जरिए इसे नारी स्वतंत्रता 
पर हमला बता कर राष्ट्रपति और महिला आयोग तक से शिकायत 
कर चुकी है। यह अलग बात है कि नारी स्वतंत्रता की बात करने 
वाली कांग्रेस पार्टी व यूपीए सरकार निर्भया बलात्कार, भंवरी देवी, 
महिपाल मदेरणा, अभिषेक मनु सिंघवी व तरुण तेजपाल के सेक्स 
स्कैंडल जैसी असंख्य महिला विरोधी अपराध पर श्मशान जैसी चुप्पी 
ओढे रही है। यही नहीं, अब तो बलात्कार के आरोप पर खुद को 
सेक्यूलर बताते हुए निर्दोष होने का कूतक भी कांग्रेसी नेता व उनके 
सहयोगियों की ओर से सामने आने लगा है| तहलका सेक्स स्कैंडल 
के बाद तरुण तेजपाल ने बयान दिया कि चूंकि वह Weyer Ë, 
इसलिए उन्हें बलात्कार के झूठे मामले में भाजपा फंसा रही है। 
भाजपा नेता अरुण जेटली ने ऐसे लोगों को Bayo व्यभिचारी' 
कहा है, जो महिलाओं से अपराध करने के बाद 'सेक्यूलरिज्म' के 
नाम पर बचाव का प्रयास करते हैं। वैसे जासूसी मामले के पीछे की 
पूरी साजिश को इस पुस्तक की 'प्रस्तावना' सहित चौथे अध्याय के 
'मोदी बनाम कांग्रेस व अफसरशाही' वाले खंड में पाठक पढ़ चुके 
हैं, इसलिए यहां इसके विस्तार की जरूरत नहीं है। 

फर्जी स्टिंग का खेल अभी जारी है : 
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हां एक बात और, “कोबरा पोस्ट' के अनिरुद्ध बहल ने जासूसी 
मामले में मोदी सरकार द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की 
अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करने और अपने प्रेस्टीट्यूट' 
पत्रकार गुरू तरुण तेजपाल को अपनी ही महिला सहकर्मी से 
बलात्कार के मामले में फंसा देखकर एक और फर्जी स्टिंग का दांव 
खेला। कांग्रेस के हाथों में खेलने वाली मुख्यधारा की मीडिया पर 
लगाम कसने पर अमादा सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का दबदबा 
है, इसलिए जासूसीकांड के फर्जीबाडे के बाद अगला शिकार बना 
सोशल मीडिया। 'कोबरा पोस्ट' ने एक फर्जी स्टिंग के जरिए यह 
साबित करने की कोशिश की कि मोदी सोशल मीडिया को पैसे के 
बल पर मैनेज कर रहे हैं। दो-चार कर्मचारियों वाले कुछ फर्जी 
आईटी कपनियों के स्टिंग का दावा करने वाले अनिरुद्ध बहल 
के कोबरापोस्ट की फंडिंग 'आजतक' को संचालित करने वाली 
कपनी 'टीवी टुडे नेटवर्क', 'सीएनएन-आईबीएन व आईबीएन-7' 
को संचालित करने वाली 'नेटवक 48' जैसी मीडिया समूह करती 
हैं। अनिरुद्ध बहल ने एक वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में खुद 
अपनी फंडिंग के इन स्रोतों का उल्लेख किया था। मुख्यधारा के 
ये सभी न्यूज चैनल की रोजी-रोटी ही वर्ष 2002 से नरेंद्र मोदी 
विरोध पर टिकी है। ऐसे में अनिरुद्ध बहल व उनके कोबरा पोस्ट 
की विश्वसनीयता रह ही कहां जाती है? 

हां पाठक सोच रहे होंगे कि मैंने तरुण तेजपाल के लिए 
प्रेस्टीट्यूट' जैसे किस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो बता दूं कि 
समाज से कटकर सरकार व व्यवस्था का अंग बन चुके मीडिया 
हाउस व पत्रकारों के लिए अमेरिका व ब्रिटेन में प्रेस्टीट्यूट' 
शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। wa और प्रोस्टीट्यूट' से 
मिलकर बना प्रेस्टीट्यूट', 'पत्रकारिता' और वेश्यावृत्ति का 
संयुक्त रूप है। इस खंड में जिन चेहरों की असलियत आपके 
सामने आई है, आप चाहें तो उन्हें प्रेस्टीट्यूट' कह कर 


साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी पका 





















































संबोधित कर सकते हैं। इन्हें फक्र है कि पत्रकारिता की बुनियादी 
उसूलों को भूलकर ये 'पावर', 'पोजीशन' और Ta के लिए यूपीए 
सरकार और कांग्रेस पार्टी के हित में 'दलाली' और 'वेश्या' सरीखे 
काम करने पर उतारू हैं! 
बुद्धिजीवी हो तो मोदी को घेरो और केंद्र सरकार से 
पद्म पुरस्कार ले लो : 

पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर, पत्रकार बी. 
जी.वर्गीज, 'आम आदमी पार्टी' के नेता व वकील प्रशांत भूषण, 
अरुंधति राय, शबनम हाशमी, फिल्मकार महेश भट्ट, नृत्यांगना मल्लिका 
साराभाई आदि इस दौर में कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़े नरेंद्र मोदी 
विरोधी चेहरे के रूप में सामने आए हैं। जावेद अख्तर मुंबई में रहते 
हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी गुजरात के फर्जी मुठभेड़ों में ज्यादा È | 
ये अलग बात है कि उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले 40 साल 
में सबसे अधिक फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए हैं। इन फर्जी 
मुठभेड़ में सबसे अधिक मुसलमान युवक यदि कहीं मारे गए हैं तो वह 
गुजरात नहीं, बल्कि उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र हैं। चूंकि उत्तरप्रदेश में 
मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार है और 
महाराष्ट्र में उन्हें पद्म पुरस्कार व राज्यसभा की सदस्यता से नवाजने 
वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए जावेद अख्तर ने अपनी 
जनहित याचिका का गोला केवल गुजरात की ओर दाग रखा है। 
जावेद अख्तर जैसे ‘wan धर्मनिरपेक्ष लोगों को नरेंद्र मोदी जनता 
के चुने हुए नुमाइंदे नहीं, बल्कि दुश्मन नजर आते S| आजकल वह 
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने के लिए मीडिया के जरिए देश 
की आम जनता से अपील भी जारी करने लगे हैं! 












































जावेद अख्तर ने पत्रकार बी.जी. वर्गीस के साथ मिलकर सुप्रीम 
कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका डाली, जिसमें मांग की गई थी 
कि वर्ष 2002 से 2006 के बीच गुजरात में जितने भी पुलिस मुठभेड़ 
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हुए हैं, उन सबकी सीबीआई से जांच कराई जाए । याचिका में कहा 
गया है कि इन चार सालों में जो पुलिस मुठभेड़ हुए हैं, वो दर्शाते हैं 
कि अल्पसंख्यक समुदाय को जानबूझ कर निशाना बनाया गया है। 

जावेद अख्तर जब याचिका दाखिल करने जा रहे थे तो उनके 
साथ बी.जी. वर्गीस के अलावा एक पत्रकार मौजूद था। यह वही 
पत्रकार था, जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और यह दर्शाने की 
कोशिश की थी कि अक्टूबर 2002 में हुए समीर खान को फर्जी तरीके 
से गुजरात पुलिस ने मारा था। आरोपी आतंकवादी समीर खान का 
संबंध जैश-ए-मोहम्मद व पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई 
के साथ था। जावेद और उस पत्रकार की एक साथ मौजूदगी से 
यह साबित होता है कि पत्रकार और बुद्धिजीवियों का गठजोड़ मोदी 
सरकार के खिलाफ और आतंकवादियों को बचाने के लिए जब भी 
किसी मामले को अदालत में ले जाना चाहती है तो केवल और केवल 
मीडिया ट्रिक्स” का इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 
एसआईटी ने भी “मीडिया ट्रिक्स' के जरिए सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, 
न्यायमित्र आदि को प्रभावित करने की मोदी विरोधियों की कोशिशों 
का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया È| 

जावेद और वर्गीज के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शबनम 
हाशमी भी इस याचिका में एक पक्षकार हैं। dea सीतलवाड़ के 
बाद नरेंद्र मोदी विरोध का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा शबनम हाशमी 
ही हैं, जो 'अनहद' नाम की एनजीओ चलाती हैं। उन्होंने एक 
किताब भी लिखी है, जिसमें लिखा गया है कि गोधरा में साबरमती 
एक्सप्रेस में कार सेवकों को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों 
ने ही जलाकर मार डाला था| अदालत ने साबरमती एक्सप्रेस की 
घटना को एक साजिश करार देते हुए दोषियों को सजा भी सुना 
दी है, लेकिन शबनम हाशमी जैसी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक 
मात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी का लगातार 'राक्षसीकरण' करके कांग्रेस के 
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लिए अनुकूल माहौल बनाना है | 

इस याचिका में कहा गया था कि समीर खान की तरह सोहराबुद्दीन 
शेख को भी गुजरात पुलिस ने फर्जी तरीके से मारा था और बाद 
में उसकी पत्नी कौसर बी को भी मार दिया था। इस याचिका के 
पक्षकारों के वकील अरविंद केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' के 
नेता प्रशांत भूषण हैं। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में यह तक दिया 
था कि गुजरात पुलिस की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम इन सारे मामलों 
पर केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, इसलिए इन सभी मुठभेड़ों 
की जांच सीबीआई से कराई जाए। यह अलग बात है कि वह और 
उनके नेता अरविंद केजरीवाल सीबीआई की स्वायत्तता पर हमेशा 
सवाल उठाते रहे हैं! 

वैसे मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी पीआईएल डाले गए 
हैं, उनमें अधिकांश वकील प्रशांत भूषण और मुकुल सिन्हा द्वारा ही 
दाखिल किए गए हैं और ये दोनों मोदी सरकार विरोधी एनजीओ में 
सक्रिय रूप से भागीदार भी रहे हैं। ये वही प्रशांत भूषण हैं जो चाहते 
हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो दिल्‍ली के बाटला 
हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं और जो आतंकवादियों से 
हमदर्दी दिखाते हुए उनके लिए अदालतों में याचिका दाखिल करते 
हैं। स्वभाविक है, ऐसे लोगों की आंखों में मोदी जैसा राष्ट्रवादी 
नेता' तो खटकेगा ही! 

जावेद अख्तर ने वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 
दाखिल की थी और उसी वर्ष केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 
पुरस्कार दे डाला। उसके बाद उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी 
कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई। पद्म भूषण और राज्यसभा 
सदस्यता का अहसान चुकाने के लिए जावेद अख्तर और जोर-शोर 
से गुजरात सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल करने लगे। इसके 
बाद तो उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां, जावेद शेख 
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उफ प्रणेश पिल्लई और गोधरा दंगे को लेकर अलग-अलग याचिका 
दाखिल कर दिया। कांग्रेस सरकार ने इस बार भी उनका अहसान 
चुकाया और उन्हें वर्ष 2043 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार से 
भी नवाज fear! 





केंद्र सरकार ने जावेद अख्तर को जिस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार 
दिया था, उसी वर्ष तीस्ता सीतलवाड़ को पद्मश्री भी प्रदान किया 
गया था। इसके अलावा जाना-पहचाना नरेंद्र मोदी विरोधी चेहरा 
और मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण का पुरस्कार 
दिया गया। इससे पहले उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया जा चुका 
था। मल्लिका सारा भाई वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण 
आडवाणी को गांधीनगर सीट से निर्दलीय उतर कर चुनौती दे चुकी हैं 
और अब अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं। 

















इसी प्रकार पत्रकारों की यदि बात की जाए तो हर उस पत्रकार 
को केंद्र सरकार ने 'पद्म पुरस्कार' से सम्मानित किया है, जो 
नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने 
सीएनएन-आइबीएन के प्रमुख संपादक राजदीप सरदेसाई को, 
एनडीटीवी की समूह संपादक बरखा दत्त को और एनडीटीवी के ही 
विनोद दुआ को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सभी वो 
चेहरे हैं जो वर्ष 2002 से ही लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं। 

राजदीप सरदेसाई को तो गुजरात दंगे को बढ़ा-चढ़ा कर 
दिखाने के लिए विशेष तौर पर 'इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स अवार्ड' 
और वर्ष 2003 में उर्दू प्रेस क्लब द्वारा 'जसरत' पुरस्कार मिल चुका 
है। जबकि पत्रकार राहुल सिहं के शपथ पत्र से यह 
साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ dear सीतलवाड़ 
की साजिशों में राजदीप सरदेसाई एक मार्गदर्शक व साझीदार की 
भूमिका में रहे हैं । 

एनडीटीवी ने तो गुजरात दंगे की एक तरफा रिपोर्टिंग में 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 754 


























पत्रकारिता की सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार किया है। बरखा दत्त 
ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का साफ तौर पर 
उल्लंघन करते हुए 2002 के दंगे में हमलावरों को “हिंदू. और पीड़ितों 
को 'मुसलमान' बताते हुए लगातार रिपोर्टिंग की और दंगा भड़काने 
का काम किया। वर्ष 2042 में लेखक यासिर हुसैन ने अपनी पुस्तक 
'करप्शन फ्री इंडिया' में लिखा है कि बरखा दत्त हमेशा से सोनिया 
गांधी के पक्ष में पत्रकारिता करती रही E | 
भारतीय बुद्धिजीवी, मतलब विदेशी फंडिंग और मोदी 
विरोध जमकर: 

अखबार व पत्रिकाओं में लगातार लिखकर और टीवी के चैट शो 
में भाग लेकर झूठ पर झूठ फैलाने वाले बुद्धिजीवियों की एक पूरी 
जमात को कांग्रेस पार्टी के अलावा अमेरिका, यूरोप, सउदी अरब 
और पाकिस्तान के आईएसआई से जमकर फंडिंग होती है। ये बुद्धि 
जीवी वामपंथी और इस्लामपंथी का संयुक्त चेहरा हैं। वामपंथी व 
इस्लाम पंथी के कॉकटेल से ही इन्होंने 'कठमुल्लापंथी सेक्यूलरिज्म' 
और 'मानवाधिकारवाद' की अवधारणा गढ़ी है। इनके सेक्‍्यूलरिज्म 
में चरमपंथी इस्लाम और उसके जेहाद को सपोर्ट करना, माओवाद 
की वकालत करना, आतंकवादियों को निर्दोष बताना, हिंदू धर्म व 
राष्ट्रवाद को गरियाना एवं भारत के राष्ट्र राज्य की अवधारणा को 
पूरी तरह से नकारना शामिल है! 

भारत के इन तथाकथित बुद्धिजीवियों में से अधिकांश की पोल 
तब खुली जब अमेरिका ने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट गुलाम 
नबी we को गिरफ्तार किया। गुलाम नबी Ge आईएसआई का 
बुद्धिजीवी चेहरा है, जो पूरी दुनिया में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान 
के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए सभा-सेमिनार का आयोजन 
करता है। ऐसे सेमिनार में शामिल होने वाले भारतीय बुद्धिजीवियों 
की अमेरिका-यूरोप व अन्य देशों की यात्रा से लेकर फाइव स्टार 
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होटलों में उनके रहने-सहने और उनके परिवार के लिए खरीददारी 








कराने तक का पूरा खर्च आईएसआई ही उठाता है। यही नहीं, इन 





सभा-सेमिनार में भाग लेने के लिए SS इसकी एवज में मोटी रकम 
भी देता है। फई से मोटी धनराशि लेकर कश्मीर पर पाकिस्तान का 
पक्ष रखने वाले कई भारतीय बुद्धिजीवियों का नाम अमेरिका ने भारत 
सरकार को सौंपा है। इनमें से अधिकांश वो ही चेहरे हैं, जो नरेंद्र 
मोदी के राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक करार देते रहे हैं! 
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वीभत्स हत्या और बलात्कार की गढ़ी गई 
काल्पनिक पटकथाए'! 


° गुलबर्ग सोसाइटी केस। 





° नरोदा पाटिया pal 
° कौसर बानो की सच्चाई 
° वेस्ट बेकरी केस। 





मोदी विरोधियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात को बदनाम 
करने के लिए कई ऐसी वीभत्स हत्या और बलात्कार की कहानियां 
गढ़ी, जो दरअसल कभी हुई ही नहीं! मीडिया, वामपंथी बुद्धिजीवी, 
तीस्ता सीतलवाड़ एवं अन्य एनजीओ और मानवाधिकारवादियों का 
गिरोह यह मानकर चल रहा था कि देश के अन्य दंगों की तरह 
गुजरात दंगों की जांच भी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए 
मनगढंत हत्या और बलात्कार की पहले पटकथा लिखी गई और 
बाद में उसे गुजरात और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ काम 
कर रही मीडिया के जरिए देश-विदेश में जमकर प्रचारित कर नरेंद्र 
मोदी का पूरी तरह से रराक्षसीकरण' कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय 
सुर्खियां बटोरने वाले कुछ झूठे मामलों की हकीकत जानने से पहले 
यह जान लीजिए कि 2002 का गुजरात दंगा देश का एक मात्र 
ऐसा दंगा है, जिसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है 
और जिसमें इतने बड़े पैमाने पर दोषियों को सजा सुनाई गई है। 


गुजरात दंगे के नौ मामलों की जांच हुई, लेकिन झूठ 
‘Al मन' बाहर आया : 
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गोधरा व उसके बाद गुजरात में नौ बड़े सांप्रदायिक दंगे 
हुए जबकि बाकी झिटपुट हिंसा की घटनाएं थीं। एनजीओ, 
मानवाधिकारवादियों और मीडिया द्वारा 'दंगा पीड़ित मुसलमानों 
को न्याय दो' के नारों से उठे दबाव के बाद दंगे के एक वर्ष बाद 
2003 में सभी बड़े नौ मामलों का ट्रायल शुरू हुआ। अधिकांश 
मामलों में अदालत के फैसले आने लगे। अदालत के निर्णय से 
एनजीओ-मानवाधिकारवादी गिरोह संतुष्ट नहीं था। इन्होंने सुप्रीम 
कोर्ट से मांग की कि गुजरात पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, 
इसलिए किसी अन्य एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। सुप्रीम 
कोर्ट ने तत्काल सभी मामलों की अदालती कार्यवाही पर रोक लगा 
दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा सहित नौ मामलों की सुनवाई के लिए 
गुजरात हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट का 
गठन करे। अदालती कार्यवाही रुकने के करीब छह साल बाद दंगों 
की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। सभी 
नौ मामलों के लिए छह फास्ट ट्रैक का गठन हुआ, जिनमें वर्ष 2009 
से प्रतिदिन सुनवाई चली | 


आ कोर्ट ने एनजीओ-मानवाधिकारवादियों की मांग पर इन 
सभी नौ मामलों की जांच के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक 
आर.के. राघवन के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का 
गठन किया, जिसने सभी मामलों की जांच दोबारा से शुरू 
की। बिलकिस बानो और बेस्ट बेकरी मामलों को छोड़कर अन्य 
सभी मुकदमे अहमबदाबाद, मेहसाना, साबरकांटा और आनंद में 
गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चले। पांच मामलों में फैसला आ 
चुका है जबकि चार मामलों में सुनवाई जारी है। अप्रैल 2043 
तक 249 लोगों को सजा हो चुकी है, जिसमें t94 हिंदू व 65 
मुसलमान हैं। गोधरा में रामभक्तों के नरसंहार में सजा पाने 
वालों में सभी 34 अपराधी मुसलमान हैं| 
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सच और झूठ के आइने में गुलबर्ग सोसायटी मामला : 
गुलबर्ग सोसायटी में 28 फरवरी 2002 को कांग्रेस के पूर्व सांसद 
एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई | उस समय 
वहां करीब 250 लोग उपस्थित थे। गुजरात पुलिस ने एहसान की 
पत्नी जाकिया जाफरी सहित करीब 480 लोगों को बचाकर वहां 
से निकाला। अपने पहले एफआईआर में जाकिया ने इसे दर्ज भी 
कराया है। घटना के चार साल बाद dea सीतलवाड़ के साथ 
मिलकर जाकिया जाफरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 
63 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। नरेंद्र मोदी 
पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गोधरा से लौटने के बाद 27 
फरवरी को एक बैठक में गुजरात पुलिस को निर्देश दिया कि वह 
हिंदुओं को अपना गुस्सा जाहिर करने दें। इसमें निलंबित आईपीएस 
संजीव भट्ट एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी श्रीकुमार के बयान को 
आधार बनाया गया। जांच के बाद एसआईटी ने दोनों के बयान 
को झूठ पाया, जिसकी पूरी व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। 
एसआईटी ने इस मामले में नरेंद्र मोदी एवं अन्य 57 लोगों के 
खिलाफ 8 अप्रैल 2042 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया | 
44 अप्रैल 20i2 को एसआईटी के क्लोजर रिपोर्ट के आधार | 
पर अदालत ने फैसला दिया कि नरेंद्र मोदी एवं अन्य लोगों | 
| के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित 
होता हो कि उन्होंने किसी तरह का कोई आपराधिक षड्यंत्र 
किया है। इसे dren व जाकिया ने चुनौती दी, जिस पर 26 | 
| दिसंबर 203 को अदालत ने निर्णय सुनाते हुए नरेंद्र मोदी को | 
क्लीन चिट दी है। 
अदालत में खड़ा किए गए झूठे गवाह: गुलबर्ग सोसायटी 
में एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़-संजीव भटइ-श्रीकुमार-कांग्रेस के 
नेताओं और मीडिया की मिलीभगत और झूठी गवाही की पूरी कलई 
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खोल कर रख दी है। इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट पिछले अध्याय में 
दर्शा दी गई है। 

घटना बाद क प्रत्यक्षदर्शी बाद में मुकरते गए: गुलबर्ग 
घटना के तुरंत बाद करीब एक दर्जन प्रत्यक्षदर्शी मुसलमानों ने 
पुलिस के समक्ष गवाही दी थी, जिसमें यह कहा था कि करीब 
40 हजार की संख्या में भीड़ ने गुलबर्ग सोसायटी को घेर लिया 
था। भीड़ को देखकर अपनी जान बचाने के लिए पहले एहसान 
जाफरी ने गोली चलाई, जिसमें एक दंगाई मारा गया और उससे 
उत्पन्न भगदड़ में 44 अन्य लोग घायल हो गए। इससे भीड़ उग्र 
हो गई एसआईटी के समक्ष जब गवाही की बारी आई तो इसमें से 
आधे लोग तीस्ता आदि के दबाव की वजह से पूर्व की गवाही से 
ही मुकर गए | 

मोदी को फंसाने के लिए इम्तियाज पठान का उपयोगः 
इसी मामले में प्रमुख गवाह बनकर उभरे इम्तियाज पठान ने स्पेशल 
कोर्ट के समक्ष गवाही दी थी कि मरने से पहले सुरक्षा की मांग 
करने के लिए जाफरी ने नरेंद्र मोदी को फोन किया था, लेकिन 
दूसरी तरफ मौजूद मोदी ने उन्हें गाली दी। एसआईटी रिपोर्ट ने 
अपनी जांच में पाया कि इम्तियाज पठान झूठा गवाह है। जाफरी 
व नरेंद्र मोदी के बीच उस वक्‍त बातचीत का कोई मोबाइल रिकॉर्ड 
उपलब्ध नहीं है। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक एहसान जाफरी के 
फोन से नरेंद्र मोदी, उनके किसी अधिकारी या उनके कार्यालय को 
फोन नहीं किया गया था। ताज्जुब की बात तो यह है कि दंगे के 
तुरंत बाद लिखवाई गई अपनी पहली एफआईआर में इम्तियाज ने 
नरेंद्र मोदी का कहीं नाम ही नहीं लिया था। ताज्जुब की बात तो 
यह है कि 40 हजार की भीड़ में उसने 27 लोगों को व्यक्तिगत रूप 
से पहचानने का दावा भी किया था। 
































22 झूठे गवाहों को खड़ा किया था dra: एसआईटी 
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In the High Court of Gujarat at Ahmedabad. 
CODE NO. TII7 


No. of 200 


Petitioner/s 
versus 


Respondent/s 


i, ; the petitioner above named, 


do hereby authorise M. M. Tirmizi, Advocate, High Court, to appear, act and 
plead on behalf of me/us in the above maiter as well as to negotiate for 
compromise or to withdraw or compromise on my/our behall tn the above 
matter at any stage. 


IN WITNESS whore of i/we have set and subscribed my/our hands hereunder. 





Accepted : 


M. M. Tirmizi 


Advocate 

405, Ist Floar, 

Nahar-Cama Commarcial Cenira, 

Opp Petral Pump, 

Near District Court, 

Mirzapur, Ahmedabad-380 003. 

Phone : (0) 3527000 (R) 6642958 

Fax 4 {0} 079-58250I9 {R} 079-5042486 
Mobile : 9924046700 

Mot a member of the welfare fund. 


कपोत पब्लिकेशन हाउस 


ने अपनी जांच में पाया है कि गुलबर्ग सोसायटी कंस में तीस्ता 
सीतलवाड़ ने करीब 22 झूठे गवाहों को पेश किया था, जिनका एक 
समान लिखित बयान टाइप करा लिया गया था। एसआईटी ने इस 
रेडिमेड बयान का विरोध किया और सीआरपीसी की ARI-6 का 
हवाला देते हुए गवाहों का बयान दर्ज किया। एसआईटी के समक्ष 
दिए बयान में उन सभी 22 गवाहों में से एक का भी बयान उनके 
रेडिमेड बयान से मिलता-जुलता नहीं पाया गया। 














एक बुद्धिजीवी ने गुजरात को बदनाम करने के लिए 
गढ़ी मनगढत कहानी : 

गुलबर्ग सोसायटी मामले को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठ 
के साथ परोसने का पहला गंदा खेल 'द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स' 
की लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय ने खेला A | 
वामपंथी लेखिका अरुंधति राय ने इसके लिए पूर्णतः कांग्रेसी पत्रिका 
आउटलुक का सहारा लिया। उन्होंने 6 मई 2002 को आउटलुक में 
एक लेख लिखा | करीब 6000 शब्दों वाले इस लेख में मनगढ़ंत घटनाएं 
गाढ़ी गई | हत्या, बलात्कार जैसे नृशंस अपराध की कहानी कल्पना के 
आधार पर पेश की गई थी! 

















अरुंधति ने अपने इस लेख में गुलबर्ग सोसायटी दंगे का शिकार 
हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की बेटी का नग्न-निरीह 
और जलाकर मार दी गई लड़की का चित्रण किया था। अरुंधति 
राय ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में एहसान जाफरी की बेटी को 
नग्न किए जाने और फिर उसे जलाकर मारने का ऐसा चित्र खींचा, 
जैसा कि वह खुद वहां रहकर एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते देख रही 
हों! उन्होंने लिखा, “भीड़ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद इकबाल एहसान 
जाफरी के घर को चारों ओर से घेर लिया था। वह अपने बचाव 
के लिए पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य 
सचिव (गृह) को फोन कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उनका फोन 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी {59 














नहीं उठाया। उनके घर के बाहर मौजूद मोबाइल पुलिस वैन ने भीड़ 
को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया | उनके घर के दरवाजे 
को तोड़कर भीड़ अंदर घुसी |” 

“दंगाईयों ने एहसान जाफरी की बेटी को पहले नंगा किया और 
फिर उसे जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। फिर एहसान की 
हत्या करने के उपरांत उनका अंग-भंग कर दिया गया । निश्चित 
रूप से यह केवल एक संयोग न हीं हो सकता। जाफरी गुजरात 
के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक थे। फरवरी में हुए 
राजकोट उपचुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा 
हमला बोला था|" 











एक अंतररराष्ट्रीय लेखिका द्वारा झूठ को आधार बनाकर लिखे 
गए इस लेख ने देश-विदेश में गुजरात और नरेंद्र मोदी को 
खलनायक साबित करने का काम किया। अरुंधति के सारे लेख से 
सत्यता गायब थी। उनकी झूठ शीघ्र ही पकड़ में आने लगी, लेकिन 
इसे मीडिया ने दबा दिया क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी के 'राक्षसीकरण' 
का उनका घोषित एजेंडा ठंडे बस्ते में चला जाता| 

















अरुंधति के झूठ का भंडाफोड़ एहसान के बेटे ने ही 
कर दिया : 

बड़ी सफाई से लिखी गई अरुंधति राय की झूठ पकड़ी गई | 
एहसान जाफरी के बड़े बेटे टी.ए.जाफरी ने 'एशियन एज' अखबार 
में इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान 
बताया, “मेरा भाई और मेरी बहन अमेरिका में रहती हैं और घटना 
के वक्‍त भी वह यहां से बाहर off | मेरी बहन सुरक्षित है और वो 
अभी भी अमेरिका में ही हैं। मेरे पापा की हत्या जरूर हुई, लेकिन 
मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ |” 





अपने इस झूठ के खुलने के बाद अरुंधति ने जाफरी परिवार को 
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चुपके से एक पत्र लिखकर माफी मांग लिया, लेकिन दुनिया भर में 
जिस गुजरात सरकार को उसने बदनाम किया था, उसके मुखिया 
नरेंद्र मोदी से कोई माफी नहीं मांगी | अरुधति के इस गढ़े हुए झूठ 
ने नरेंद्र मोदी को रातों-रात खलनायक बना दिया! 











S 


गुलबर्ग सोसायटी मामले में अरुंधति ने दूसरा झूठ यह लिखा 
कि गुजरात पुलिस ने वहां मौजूद होकर भी एहसान जाफरी की 
कोई मदद नहीं की थी। पुलिस कार्रवाई रिपोर्ट के मुताबिक एहसान 
जाफरी के घर के बाहर करीब to हजार दंगाई थे, जिसे रोकने के 
लिए पुलिस ने गोली चलाई और पांच दंगाई मारे गए। मरने वाले 
सभी हिंदू थे। यही नहीं, गुलबर्ग सोसायटी में उस वक्‍त करीब 250 
लोग मौजूद थे, जिसमें से 480 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बचा 
लिया जबकि 69 लोग मारे गए | बचाए गए लोगों में एहसान जाफरी 
की पत्नी जाकिया जाफरी भी थी, जिसने पुलिस में दर्ज अपने पहले 
एफआईआर में इसका उल्लेख किया था कि पुलिस ने उन्हें गुलबर्ग 
सोसायटी से सुरक्षित निकाला। जाकिया ने नरेंद्र मोदी को आरोपी 
बनाते हुए जो मुकदमा दर्ज कराया था, वो घटना के चार साल बाद 
दर्ज कराया गया था। 





























सच और झूठ के आइनें में नरोदा पाटिया हत्याकांड : 





28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की 
इत्या कर दी गई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए थे। नरोदा पाटिया 
का मुकदमा अगस्त 2009 में शुरु हुआ। इसमें 62 लोगों को आरोपी 
बनाया गया था। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त विजय शेट्टी की 
मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में 327 लोगों के बयान दर्ज किए 
गए À| 








फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 29 अगस्त 20:2 को नरोदा पाटिया केस 
में अपना फैसला सुनाया। इसमें तत्कालीन भाजपा विधायक व 
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी व बजरंग दल के नेता 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी {64 





बाबू बजरंगी सहित 32 लोगों को दोषी करार दिया गया। अभिक्त 
बनाए गए 29 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया | 
भाया कोडनानी को 28 वर्ष की एवं बाबू बजरंगी को मरते दम तक 
कारावास की सजा सुनाई गई | अन्य दोषियों को 24 साल की सजा 
सुनाई गई है। 


नरोदा पाटिया का वह झूठ, जिसने पूरी दुनिया में गुजरात 
सरकार के माथे पर कलंक लगाने का काम किया: इस झूठ 
का प्रसार बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, तहलका वेबसाइट और 
अरुंधति राय ने बारी-बारी से किया था। बीबीसी ने 6 मार्च 2002 
को यह खबर प्रसारित किया कि एक गर्भवती महिला का पेट फाड़ 
कर उसके गर्भ से भ्रूण निकाल लिया गया और उस महिला को 
जला दिया गया। 20 मार्च 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने और 
१9 अप्रैल को तहलका वेबसाइट ने इस मामले को हवा a | 

उसी दौरान आउटलुक में लिखे अपने लेख में अरुधति ने 
कल्पना के आधार पर पूरी पटकथा ही लिख दी। उन्होंने लिखा, 
“पिछली रात बड़ौदा से मेरे एक मित्र ने फोन किया | वह फोन पर 
45 मिनट तक रोती रही, उसके बाद उसने मुझे बताया जो बेहद 
हृदयविदारक था। मेरी उस दोस्त की एक दोस्त सईदा को दंगाई 
भीड़ ने पकड़ लिया था। उसके पेट को फाड़ दिया गया और उसे 
आग के हवाले कर दिया गया। जिसने उसे मारा उसके ललाट पर 
ओम लिखा फटका बंधा था |" 























अरुधति के इस लेख का असर इतना था कि यह मामला भारत 

के संसद में भी उठा। और तो और नरेंद्र मोदी का 'राक्षसीकरण' 

करने के लिए इस घटना की एक फर्जी सीड़ी भी बनाई गई और 

उसे पूरे गुजरात में प्रदर्शित किया गया। ताज्जुब की बात यह है 

कि ऐसी कोई घटना हो रही थी और कोई इसकी सीडी बना रहा 
था, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। 
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गर्भवती महिला के पेट फाड़ने का पूरा मामला ही झूठा 
निकला: आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने इस पूरे झूठ से 
पर्दा उठा दिया है | गर्भवती महिला के पेट फाड़ने का पूरा मामला ही 
झूठा निकला | दंगों के बाद पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में ऐसी किसी 
घटना का जिक्र नहीं था, लेकिन 'जाली टोपीदार सेक्यूलरिज्म के 
झंडबदारों' ने इसे गुजरात पुलिस द्वारा छुपाए जाने का मामला बता 
कर प्रचारित कर दिया। यह मामला इतना उछला कि गुजरात को 
पूरी दुनिया में एक सांप्रदायिक प्रदेश के रूप में देखा जाने लगा। 
साईदा नामक किसी मृतक महिला की कोई रिकॉर्ड पूरे गुजरात में 
नहीं मिला। इसे सच साबित करने करने के लिए कांग्रेस पार्टी व 
तीस्ता सीतलवाड़ एंड गिरोह ने व मीडिया के जरिए नरोदा पाटिया 
में दंगे का शिकार होकर मरी एक गर्भवती महिला कौसरबानो पर 
पूरे मामले को आरोपित कर दिया। तथाकथित 'सेक्यूलर AT ने 
कहा, उस महिला का नाम सईदा नहीं, कौसरबानो था | 

कभी किसी कौसरबानो का गर्भ फाड़ा ही नहीं गयाः 
कौसरबानों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ जे.एस.कनोरिया ने अदालत 
में दी गई गवाही में अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 
कौसरबानो का गर्भ सुरक्षित था। डॉ कनोरिया ने कौसरबानो का 
पोस्टमार्टम 2 मार्च 2002 की दोपहर को किया था, जिस दौरान 
उसका गर्भाशय सुरक्षित था और बच्चा अंदर ही मरा पाया गया 
था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कौसरबानो की मौत किसी 
धारदार हथियार से नहीं, बल्कि आग में जलकर हुई थी। उसके 
साथ बलात्कार की घटना भी नहीं हुई थी। 

कौसरबानो मामले में एसआईटी की रिपोर्ट: दंगाईंयों द्वारा 
कौसरबानो का गर्भ फाड़कर मारने की घटना की गुजरात पुलिस 
में शिकायत तीन लोगों ने कराई थी। पहला शिकायतकर्ता गुड्डू 
छारा था। उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि कौसरबानो के गर्भ 
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को फाड़ दिया गया जिससे उसका गर्भ बाहर निकल गया और 
दंगाईयों ने उसमें तलवार घुसेड़ दिया। एसआईटी ने जांच में पाया 
कि यह शिकायतकर्ता गुड्डू छारा तो नरोदा पाटिया हत्याकांड के 
मुख्य अभियुक्तों में से एक है! 

दूसरी शिकायत बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने कराई of | वह 
भी इस मामले का मुख्य अभियुक्त निकला। जबकि तीसरी शिकायत 
कुछ कथित बयानों के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसकी पुष्टि 
करने वाला कभी कोई मिला ही नहीं! एसआईटी के अनुसार, 
कौसरबानो के गर्भ फाड़ने की पूरी कहानी ही मनगढंत of! 
कुएं को लाशों से पाटने के झूठ की भी wag खुली : 

एनजीओ व मानवाधिकारवादियों ने यह साबित करने की कोशिश 
की कि नरोदा पाटिया में 97 से अधिक लोग मरे थे। उनका दावा 
था कि वहां रिथत कुआं लाशों से अटा पड़ा है। एसआईटी ने जांच 
के लिए जब कुएं की खुदाई कराई तो वहां एक भी लाश नहीं 
मिली | 

dea का एक और गवाह साबित हो गया झूठा: तीस्ता 
सीतलवाड़ ने अपने एनजीओ जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की ओर 
से नरोदा ग्राम केस में ननूमियां मलिक नामक व्यक्ति को गवाह 
के रूप में पेश करते हुए उसकी ओर से शपथ पत्र लगाया था। 
इसे नरोदा ग्राम केस का मुख्य गवाह बनाकर पेश किया गया था। 
तीस्ता द्वारा मलिक के नाम पर 45 नवंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट के 
समक्ष लगाए गए शपथ पत्र के अनुसार, “नरोदा ग्राम में दंगाईयों 
ने मदीना नामक महिला का बलात्कार किया और फिर उसके 
पति समेत चार लोगों की हत्या कर दी। मदीना का दुख सुनकर 
ननूमियां ने उससे निकाह का प्रस्ताव रखा और उसने मदीना से 
शादी कर oft!” तीस्ता द्वारा लगाए गए शपथ पत्र में ननूमियां की 
ओर से कहा गया था कि वह मदीना के बलात्कार व पति सहित 
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~ लोगों को जिंदा जलाकर मारने का प्रत्यक्षदर्शी है | उन सात 





मृतकों में मदीना के पति सहित उसके चार परिजन भी थे। 





लेकिन 5 मई 2009 को एसआईटी ने जब ननूमियां का बयान 
दर्ज किया तो उसका बयान कुछ और ही आया। ननूमियां मलिक 
ने कहा, “मदीना का बलात्कार कभी नहीं हुआ था। इसे तीस्ता 
ने जबरदस्ती मेरे शपथ पत्र में डाला है। मैंने उसे मना किया था 
कि यह झूठ होगा, क्योंकि मदीना का रेप हुआ ही नहीं था। इसके 
बावजूद तीस्ता ने इसे मेरे शपथ पत्र में बलात्कार की झूठी बात को 
शामिल कर fear’ 











20 मई 2009 को एसआईटी के समक्ष दिए बयान में ननूमियां 
मलिक की पत्नी मदीना ने कहा, "मेरे बलात्कार की बात झूठी है । मेरा 
बलात्कार नहीं हुआ था। जब दंगाईयों ने मेरे घर को आग लगाया तो 
मैं भाग खड़ी हुई लेकिन एक दंगाई ने मुझे पकड़ लिया | उसने चाकू 
से मुझ पर हमला किया, जिससे मैं घायल हो गई। लेकिन मैं किसी 
तरह भागकर मुस्लिमों की भीड़ में शामिल हो गई और बच गई |" 




















बेस्ट बेकरी केसः सच और झूठ का खेल : 





गोधरा कांड के दो दिन बाद एक मार्च 2002 को उग्र भीड़ ने 
वड़ोदरा में बेस्ट बेकरी पर हमला कर 4 लोगों को जलाकर मार 
डाला था। दंगाई भीड़ ने बेकरी चलाने वाले शेख परिवार समेत उसके 
भीतर मौजूद मुस्लिमों व तीन हिंदुओं को भी निशाना बनाया था। इस 
मामले में 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से नौ लोगों 
को दोषी ठहराते हुए मुंबई की विशेष अदालत ने वर्ष 2006 में आजीवन 
कारावास की सजा सुनाई थी। सभी नौ दोषियों ने इस आदेश के 
खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस केस 
में अभियोजन पक्ष की एक महत्वपूर्ण गवाह शेख यासमीन बानो ने 
वर्ष 2040 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था जिसमें 
यह कहा गया था कि तीस्ता ने उसे फुसलाया और गुमराह किया। 
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याचिका के मुताबिक, तीस्ता सीतलवाड़ | के कहने पर उसने 47 
आरोपियों की शिनाख्त की थी। यासमीन ने अपील की थी कि हाई 
कोर्ट द्वारा उसकी गवाही नए सिरे से रिकॉर्ड की जाए। उन 7 
अभियुक्तों में से नौ को विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई 
थी। बंबई उच्च न्यायालय ने इनमें से पांच आरोपियों को सबूतों के 
अभाव में बरी कर दिया, जबकि उन चार लोगों की उम्रकैद की सजा 
को बरकरार रखा N | 

















मुख्य गवाह जाहिरा शेख ने तीस्ता पर लगाया था 
बंधक बनाकर रखने का आरोप बेस्ट बेकरी केस में मुख्य गवाह 
जाहिरा शेख थी। उसने कहा था कि दंगाई भीड़ ने नारे लगाते हुए 
बेकरी को आग के हवाले कर दिया था। जाहिर ने अभियुक्तों के 
खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। 7 मई 2003 को 
जाहिरा पुलिस के दिए बयान से मुकर गई। उसने कहा कि वह 
दंगाईयों की भीड़ को देखकर छिप गई थी, जिस कारण किसी का 
चेहरा नहीं देख सकी | उसके इस बयान के कारण 27 जून 2003 को 
वड़ोडरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था | 

















इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने जाहिरा के साथ मुंबई में एक 
प्रेस वार्ता की और यह बताया कि जाहिरा ने डर की वजह से अपना 
बयान बदला था। 44 जुलाई 2003 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 
के सामने जाहिरा ने बयान दिया कि वड़ोदरा की अदालत में सही 
गवाही नहीं देने के लिए उन्हें डराया-धमकाया गया था। राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर 
कर इस केस की फिर से सुनवाई गुजरात से बाहर कराने की मांग की | 








8 सितंबर 2003 को जाहिरा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 
कहा कि वड़ोदरा में गवाही के दिन उन्हें कोर्ट परिसर में भाजपा के 
नेता मधु श्रीवास्तव का भाई चंदकांत बत्थू मिले थे, जिन्होंने उन्हे 
धमकी दी थी कि अगर वह पुलिस को दिए अपने बयान से नहीं 
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मुकरों तो उनके परिवार के बचे हुए चारों सदस्यों को भी मार दिया 
जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेस्ट बेकरी केस दोबारा से 
महारास्ट्र में ही सुनवाई कराने के आदेश जारी कर दिए। 








3 नवंबर 2004 को इस केस में एकाएक फिर से मोड़ आ गया। 
जाहिरा ने तीस्ता सीतलवाड़ व उसके सहयोगी रईस खान पठान 
पर आरोप लगाते हुए वड़ोदरा के कलेक्टर को बताया कि दोनों 
ने उन्हें मुंबई में बंधक बना कर रखा था और जान से मारने की 
धमकियां दी थी। इसकी वजह से ही उसने वड़ोदरा कोर्ट में दिए 
गए अपने पहले वाले बयान को गलत बताया था और चंदकांत बत्थू 
पर धमकी देने का आरोप मढ़ा था| 























कलेक्टर की रिपोर्ट पर 6 दिसंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने जाहिरा 
से पूछा कि क्या 8 सितंबर 2003 को दिए गए उनके हलफनामे को 
झूठ समझा जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने जाहिरा को 2 जनवरी 2004 तक 
की मोहलत देते हुए यह बताने के लिए भी कहा कि क्यों न उनके 
इस आचरण को अदालत की अवमानना माना जाए? इसके बाद 24 
दिसंबर 2004 को जाहिरा ने मुंबई कोर्ट में उपस्थित होकर कहा 
कि दंगे की रात उसने कुछ नहीं देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके 
बार-बार बदले बयान को अदालत की अवमानना मानते हुए उसे एक 
वर्ष की सजा सुना दी, लेकिन तीस्ता सजा पाने से बच गई। 


























एसआईटी का निष्कर्ष: dear व अन्य एनजीओ ने 
झूठी वीभत्स घटनाओं की पहले खिचड़ी पकाई और 
फिर उसे मसालेदार बनाकर प्रचारित कर दिया : 


eT ने पहले हिंसा की कई झूठी घटनाओं की खिचड़ी पकाई 
और बाद में उसे मसालेदार बनाकर पेश कर fear; एसआईटी ने 
अदालत में कहा, कल्पना के आधार पर गढ़ी गई कहानियों को सच 
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(पी हर कप व कि आप करने के लिए 22 लोगों को प्रत्यक्षदर्शी बनाकर अदालत में 
झूठी गवाही दिलाई गई। SS झूठी गवाही देने के लिए बकायदा 
प्रशिक्षित किया गया | 
इन 22 झूठे गवाहों से विभिन्न अदालतों के समक्ष झूठा शपथ 
पत्र दिलवाया गया। वास्तव में इनमें से कोई भी गवाह घटना का 
प्रत्यक्षदर्शी था ही नहीं, बल्कि इन्हें घुट्टी पिला कर अदालत के समक्ष 
लाया गया था। इन सभी का शपथ पत्र एक जैसा था, जिसे तीस्ता 
ने तैयार कराया था।” जस्टिस अरिजीत पसायत, पी सदाशिवम 
और आफताब आलम की बेंच के समक्ष एसआईटी के वकील ने 
कहा कि "एक मुस्लिम महिला कौसरबानो के केस को सबसे 
अधिक प्रचारित किया गया । कौसरबानो के बारे में कहा गया कि 
उसके साथ दंगाई भीड़ ने सामूहिक बलात्कार किया फिर धारदार 
हथियार से उसका गर्भ चीडकर बाहर निकाल दिया, जबकि यह 
पूरी घटना ही झूठी और मनगढंत तरीके से बनाई गई ei!” 
राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ने भी मीडिया व 
तीस्ता shal के झूठ से उठाया था पर्दा : 























राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नफीसा हुसैन ने दंगे के 
दौरान बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित हिंसा की 
झूठी खबर फैलाने के लिए मीडिया, मानवाधिकारवादी एवं तीस्ता 
व एनजीओ गिरोह को आड़े हाथ लिया था। दंगे के बाद 40, 4॥ 
व 42 अप्रैल 2002 को उनकी टीम ने गुजरात का दौरा किया था 
और संपूर्ण हालात का जायजा लिया था। नफीसा हुसैन ने अपनी 
रिपोर्ट में कहा था कि मीडिया और अधिकारों की बात करने वाली 
कुछ संस्थाएं दंगा पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा को अनावश्यक रूप 
से बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही = 
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` है, इतनी जल्दी दंगों पर 
7 कभी नहीं हुआ! 








SEPP IR PVP eee ae ee 
E घंटे में सेना पहुंची, 72 घंटे में दंगे पर नियंत्रण। | 
° गुजरात पुलिस ने फंसे हुए 24 हजार मुसलमानों को बचाया। | 


e दंगे में 790 मुसलमान ee ` 254 हिंदू मरे थे। | 


कांग्रेस के शासन काल में सांप्रदायिक दंगे की आड़ में प्रशासन, 
पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुसलमानों व सिखों 
का नरसंहार किया था, 2002 का गुजरात दंगा उससे ठीक अलग 
था। गुजरात के दंगे में मुसलमानों का नरसंहार नहीं हुआ था, 
बल्कि हिंदू-मुसलमान दोनों मारे गए थे। गोधरा में कट्टरपंथी 
मुसलमानों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा साबरमती एक्सप्रेस में 
59 कार सेवकों को जिंदा जलाने के बाद अहमदाबाद और गुजरात 
के अन्य हिस्से में जो दंगा और संप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसमें 
हिंदू-मुसलमान दोनों जले थे। नरेंद्र मोदी को किसी राजनेता या 
जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक दुश्मन के रूप में लेने 
वाली कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार ने 44 मई 2005 में संसद के 
अंदर अपने लिखित जवाब में बताया था कि 2002 के दंगे में 4044 
लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 790 मुसलमान और 254 हिंदू 
थे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी, तीस्ता सीतलवाड़ एंड 
साजिश की कहानी-तथ्यों को जुबानी ios) 








































गिरोह, मीडिया व बुद्धिजीवियों की 'मुस्लिम नरसंहार' थ्योरी यदि 
सच है तो फिर 254 हिंदुओं की हत्या किसने की थी? याद रखिए 
t984 के दंगे में एक भी हिंदू नहीं मरा था, बल्कि देश की राजधानी 
दिल्‍ली में करीब 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ था, जिस कारण 
इसे 'सिख नरसंहार' की संज्ञा दी जाती है! 
दंगे के दौरान मोदी सरकार ने फंसे हुए 24 हजार 
मुसलमानों को बचाया : 

गुजरात दंगे की जांच सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में 
हुई है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दंगे की संपूर्ण 
जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसके द्वारा गठित विशेष जांच 
दल ने किया हो। कांग्रेस सरकारों के समय हुए कई दंगों में आज 
तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और जिसमें एफआईआर 
दर्ज हुई भी है, तो उनमें आरोपियों के खिलाफ आज त्तक चार्जशीट 
दाखिल नहीं हुआ है! इसलिए गुजरात दंगे की जांच रिपोर्ट पर 
सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जांच रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र 
मोदी सरकार ने विभिन्‍न जगहों पर दंगाइयों के बीच फंसे हुए करीब 
24000 मुसलमानों को न केवल बचाया, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों 
तक भी पहुंचाया। 

मोदी विरोधी हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 
सरकार ने हिंदुओं को दंगा करने की खुली छूट दी और मुसलमानों 
को मरने के लिए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी 
की जांच इस असत्य को सिरे से खारिज करती है। मोदी सरकार 
ने तो दंगे के 70 दिन बाद ही व्यक्तिगत आरोपों के आधार पर 
एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था पीड़ितों के लिए कर दी थी 
जबकि 4984 के 'सिख नरसंहार' के बाद कांग्रेस ने यही व्यवस्था 
करने में 6 साल का समय लगा दिया था! पेश है कुछ महत्वपूर्ण 
जगहों पर दंगाईयों की भीड़ के बीच से बचाकर निकाले गए मस्लिम 
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समूह के संबंध में जानकारी - 





¬ अहमदाबाद पुलिस ने नूरानी मस्जिद में फंसे हुए 5000 
मुसलमानों को बचाया | 

मेहसाना जिला के सरदारपुरा में दंगाईयों से घिर चुके 240 
मुसलमानों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 


- नरदीपुर व पोरे गांव में 450 मुसलमानों को बचाकर दूसरी 

जगह पहुंचाया गया। 

संजोली गांव में 200 मुस्लिमों को बचाया गया। 

— वड़ोडरा जिला के फतेहपुर गांव में फंसे 4500 मुसलमानों को 
बचाया गया। 








= कावत गांव से 3000 हजार मुसलमानों को बचाकर निकाला 
गया | 

= एहसान जाफरी जहां मरे उस गुलबर्ग सोसायटी से उनकी 
पत्नी जाकिया जाफरी समेत करीब 480 मुसलमानों को 
बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया | 





गोधरा और उसके बाद भड़के दंगे पर नियंत्रण की 
पूरी रिपोर्ट : 

गोधरा में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा कार सेवकों को जलाने के 
बाद भड़के गुजरात दंगे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
तत्काल कदम उठाया था। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी 
में जांच करने वाले एसआईटी की रिपोर्ट में है। गुजरात हाईकोर्ट 
द्वारा गठित नानावती कमीशन ने भी लिखा है कि मोदी सरकार 
ने दंगों से निपटने में कोई कोताही नहीं बरती थी। इसके बावजूद 
नरेंद्र मोदी का राक्षसीकरण करने में कांग्रेस, एनजीओ गिरोह और 
मीडिया पिछले 42 सालों से जुटी हुई हैं। 
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कार्रवाई रिपोर्ट का विवरण : 


27 फरवरी 2002: गोधरा में कारसेवकों का नरसंहार और 
मोदी सरकार की कार्रवाई 


| 


472 








गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को कटटरपंथियों द्वारा जला 
दिया गया था। मुख्यमंमंत्री शाम 4.30 बजे गोधरा पहुंचे और 
वहां जली हुई बोगियों का निरीक्षण किया | 

उसके बाद संवाददाता सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा 
कि गोधरा की घटना बेहद दुखदायी है, लेकिन लोगों को 
कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार 
उन्हें आश्वस्त करती है कि दोषियों के खिलाफ महत्वपूर्ण 
कार्रवाई की जाएगी | 











उसी दिन गोधरा व उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। 


उसी दिन गुजरात के गृहमंत्रालय ने पुलिस फोर्स को यह 
जरूरी निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को बहाल करने के 
लिए जरूरी कदम उठाए जाएं | 














गोधरा के विरोध में भाजपा व वीएचपी द्वारा गुजरात बंद 
की घोषणा के बाद सरकार ने पुलिस को राज्य में कानून 
व्यवस्था को बहाल रखने का निर्देश दिया। राज्य सरकार 
ने केंद्र सरकार से गुजरात में पारा मिलिट्री फोर्स की 
40 कंपनियां और साथ ही रेपिड एक्शन फोर्स की चार 
अतिरिक्त कंपनी बहाल करने का अनुरोध fear | 

दंगा भड़कने से रोकने के लिए सुरक्षा के लिहाज से बडे 
पैमाने पर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 
2i7 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 437 हिंदू और 
80 मुसलमान थे। सरकार ये जानती थी कि हिंदुओं को 
गिरफ्तार करने से भाजपा और उनके मंत्रीमंडल के कुछ 
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सदस्यों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 
सरकार ने इस आशंका के बावजूद यह कदम उठाया | 





- गोधरा के बाद पहले ही दिन गुजरात के संवेदनशील व 
अतिसंवेदनशल क्षेत्र में 6000 पुलिस के जवानों की तैनाती 
की गई | 

- स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 62 बटालियन थी, इसमें 58 
स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और चार सेंट्रल मिलिट्री फोर्स की 
बटालियन शामिल थी। गुजरात की मोदी सरकार ने सभी 
62 बटालियन को संवेदनशील क्षेत्र में तैनाती के आदेश दे 
दिए | 

- गोधरा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात 
4 बजे अपने घर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई 
और कानून व सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। मोदी ने 
अधिकारियों से कहा कि सेना के जवानों की मदद भी लेनी 
पड़े तो लें, लेकिन कानून व्यवस्था को चर्मराने न दें। 




















- स्थानीय आर्मी हेडक्वार्टर ने जवाब दिया कि उनके पास 
सेना की अतिरिक्त बटालियन नहीं है। युद्ध जैसे हालात को 
देखते हुए सभी बटालियन को पाकिस्तान से सटे गुजरात 
बॉर्डर पर लगाया गया है। दिसंबर 200 में ही भारतीय 
संसद पर हमला हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान और 
भारत के रिश्ते में खटास आ गई थी। 

28 फरवरी 2002: दंगा भड़कने का दिन और कांग्रेस सरकारों 
की असहयोग नीति : 

- सेना का बटालियन उपलब्ध न होने के कारण गुजरात 
सरकार ने अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और 
राजस्थान से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। तीनों 
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ही राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दंगा भड़कार 
अपना वोट बैंक मजबूत करने वाली कांग्रेस सरकारों ने 
गुजरात में पुलिस बल भेजने से साफ इनकार कर दिया | 











नरेंद्र मोदी ने उस वक्‍त के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 
को फोन किया और उनसे सेना के जवानों की तैनाती का 
अनुरोध किया | 








इसके बाद गुजरात सरकार ने दोपहर 2. 30 बजे रक्षा 
मंत्रालय के सचिव को फैक्स भेजकर सेना की तैनाती की 
मांग की | 








उस वक्त भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए 
ऑपरेशन पराक्रम' चल रहा था। जिसकी वजह से बॉर्डर 
से सेना को नहीं हटाया जा सकता था। इसके बाद रक्षा 
मंत्रालय ने निर्णय लिया कि अन्य राज्यों में तैनात जवानों 
को एयर लिफ्ट कर गुजरात लाया जाए। 

इस बीच नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि 6000 हाजी हज 
कर गुजरात लौट रहे हैं। उन्हें हर हाल में सुरक्षा प्रदान 
किया जाए। ये सभी हाजी गुजरात के 400 गांव व Heal 
से हज करने गए À| सरकार ने सभी 6000 हाजियों को 
सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया। हालात के नियंत्रित 
होने के इंतजार और इन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने में 
सरकार को 20 मार्च 2002 तक का वक्‍त लग गया, लेकिन 
इनमें से एक को भी हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा | 




















रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस 28 फरवरी को रात 40.30 बजे 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे | 

सेना के जवानों को लेकर आने वाली पहली उड़ान 28 
फरवरी की मध्य रात्रि को अहमदाबाद में उतरी | 


कपोत पब्लिकेशन हाउस 





राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 3 सैन्य टुकड़ियों 
को बहाल किया गया 





4 मार्च 2002: दंगाईयों को गोली मारने का आदेश : 


दंगा 28 को भड़का था और उसके 24 घंटे के अंदर पहली 
मार्च को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव ने दंगाईयों को 
देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया था। 

सेना के जवानों को देश के अलग-अलग हिस्सों से एयर 
लिफ्ट कर लाया जा रहा था, इसके बावजूद दंगा भड़कने 
के 20 घंटे के भीतर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। 








गृहमंत्रालय ने पहली मार्च की सुबह ही अपनी निगरानी में 
सेना की तैनाती कराई | 

सरकार ने दंगे को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास 
किए | इसका उदाहरण है कि पहली मार्च को सुबह ढाई से 
दोपहर तीन बजे के बीच अहमदाबाद के जिला न्यायाधीशन 
ने सेना के जवानों को दंगा नियंत्रण के लिए एक जगह से 
दूसरी जगह जाने के वास्ते छह बस, नौ ट्रक और 45 जीप 
उपलब्ध करा दिए थे। इसके अलावा 39 अन्य वाहन भी 
उपलब्ध कराए गए। कुल मिलाकर सेना को 3 गाड़ियां 
उपलब्ध कराई गई थीं | 

बेहतर संपर्क के लिए आर्मी बटालियन को पहली मार्च की 
सुबह ही 48 मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए | 




















सुबह 4 बजे तक सेना के जवान दंगा प्रभावित क्षेत्र पालदी, 
जुहांपुरा, वेजलपुर, शाहपुर, बापूनगर, रखियल, गोमतीपुर, 
मेघानीनगर, दरियापुर, कालूपुर, नरोदा व दानिया लिंबा में 
पहुंच कर मोर्चा संभाल चुके थे। अहमदाबाद में पहली मार्च 
को ही सेना की 9 टुकड़ी को बहाल कर दिया गया था। 
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- दंगाईयों पर गोली चलाने के लिए सेना के जवानों को 
पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लेना पड़ता है इसलिए राज्य 
सरकार ने सुबह ही सेना के लिए 32 कार्यकारी मजिस्ट्रेट 
उपलब्ध करा दिए ताकि सेना को गोली चलाने में परेशानी 
का सामना न करना पड़े | 

- पहली मार्च को नरेंद्र मोदी ने मीडिया को जारी अपने 
बयान में कहा कि हमने दंगाईयों को देखते ही गोली मारने 
के आदेश दे दिए हैं। लोगों के गुस्सा होने के नाम पर 
असमाजिक तत्वों को गुजरात की शांति से खेलने का हक 
नहीं दिया जा सकता है। हर हाल में गुजरात में शांति 
बहाल करना मेरी प्राथमिकता È | 

- मोदी ने अपने प्रेस रिलीज में मीडिया से भी अनुरोध किया 
कि किसी सूचना को बिना सत्यापित किए गलत खबर न 
चलाएं। इससे राज्य की शांति को नुकसान पहुंच सकता 
है। रिलीज में कहा गया था कि मीडिया अपनी नैतिकता 
का पालन करते हुए किसी भी समुदाय का नाम न ले। यह 
भी कहा गया था कि मृत व्यक्तियों को न दिखाया are | 

- नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक दिखाने केलिए जिस 'क्रिया-प्रतिक्रिया' 
की थ्योरी को आज तक बढ़चढ़ कर मीडिया दिखाती रही 
है और कांग्रेसी नेता उसके आधार पर मोदी को मुसलमान 
विरोधी बताते रहे हैं, दरअसल उसकी वास्तविकता कुछ 
और है जो एसआईजी रिपोर्ट में सामने आ चुकी है, जिसे 
आप पीछे पढ़ चुके हैं । 

2 मार्च 2002: पुलिस की गोली से 42 हिंदू और चार 
मुसलमान मरे : 

- दो मार्च को 44 विमानों से सेना के जवान राजकोट पहुंचे | 
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सेना की दो टुकड़ियों को गोधरा के लिए रवाना कर दिया 
Ta दोनों टुकड़ियां दोपहर डेढ़ बजे तक गोधरा में मोर्चा 
ले चुकी थीं | 

- सेना की दो टुकड़ियों को बड़ोदा व दो टुकड़ियों को 
राजकोट में तैनात किया गया था। 








- दो मार्च को दंगे के दौरान सुरक्षा के मददेनजर 573 लोगों 
को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 477 हिंदू और 96 
मुसलमान थे। 46 लोगों की मौत पुलिस फायरिंग की वजह 
से हुई थी, जिसमें 42 हिंदू और चार मुसलमान À| 482 
हिंदू और 229 मुसलमानों को दंगे में शामिल होने के आरोप 
में गिरफ्तार किया गया था। 

3 मार्च 2002: पुलिस फायरिंग में कंवल हिंदू ही मरे और 
वो भी 40 : 

- सूरत और भावनगर से दंगों की सूचना आने पर जवानों की 
टुकड़ियां तत्काल सूरत और भावनगर के लिए भेज दी गई 
शीं | सूरत में तीन मार्च को सुबह 44 बजे और भावनगर में 
रात 40.35 बजे सेना तैनात हो चुकी थीं। 














- अब तक राज्य में सेना की 26 टुकड़ियों को तैनात किया 
जा चुका था। 

- तीन मार्च को सुरक्षा के मददेनजर 280 हिंदुओं और 83 
मुसलमानों को हिरासत में लिया गया था। जबकि 4i6 हिंदू 
और 4१73 मुसलमान दंगे के आरोप में गिरफ्तार किए गए 
थे। पुलिस फायरिंग में 40 हिंदू मारे गए थे। 





a 


4 मार्च 2002: आज भी केवल हिंदू ही हुए गोली के शिकार : 





- चार मार्च को 65 सीआरपीएफ व 29 सीपीएमएफ कंपनियों 
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की तैनाती की गई थी। हिरासत में 285 लोगों को लिया गया था, 
जिसमें 244 हिंदू और 44 मुसलमान थे | दंगे के आरोप में गिरफ्तार 
होने वालों में 30 हिंदू और 75 मुसलमान थे। पुलिस फयरिंग में 
चार हिंदुओं की मौत हुई थी। 


जेहादियों व कांग्रेसियों ने रामभक्तों को जलाया, 
मोदी ने हाजियों को बचाया : 


विडंबना देखिए कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में सवार 
रामभक्तों को जेहादी मुसलमानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 
मिलकर जलाया, वहीं दूसरी तरफ गुजरात दंगे के दौरान नरेंद्र 
मोदी ने 6000 हाजियों को न सिर्फ जिंदा बचाया, बल्कि सुरक्षित 
उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और वहां भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित 
की | 

तत्कालीन हज कमिटी ऑफ इण्डिया के चेयरमैन तनवीर अहमद 
के अनुसार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस को निर्देश दिया 
था कि 6000 हाजी हज कर गुजरात लौट रहे हैं। उन्हें हर हाल 
में सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये सभी हाजी गुजरात के 400 गांव 
व कस्बों से हज करने गए थे। सरकार ने सभी 6000 हाजियों 
को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया। हालात नियंत्रित होने के 
इंतजार और इन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने में सरकार को 30 मार्च 
2002 तक का वक्‍त लग गया, लेकिन इनमें से एक को भी खरोंच 
तक नहीं आई। 


























ज्ञात हो की तनवीर अहमद पूर्व में 8 वर्ष तक हज कमिटी 
ऑफ इण्डिया के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात 
के एयरपोर्ट पर मैं अपनी टीम के साथ 30 मार्च तक डटा रहा था 
और नरेन्द्र मोदी ने हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव 
कदम उठाए À| 
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‘ala का सौदागर' बनाम हु राष्ट्रवादी' : 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' 
कहती हैं जबकि गोधरा व उसके बाद के दंगों में उनकी पार्टी के 
नेताओं व कार्यकर्ताओं के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है, जिस 
पर वो पिछले 4१2 वर्षों से चुप हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो 
खुद को (हिंदू राष्ट्रवादी' कहते हैं। तीसरा वो तबका है जो गोधरा 
के जेहादी मुसलमानों के नृशंस कृत्य पर गर्व महसूस करता है और 
चौथा वो कथित बुद्धिजीवी तबका है जो धर्म को 'अफीम' मानकर 
जेहादियों के HHA पर लगातार पर्दा डाल रहा है। 

यह चार तरह के लोगों की मूल शिक्षाओं, उससे जुड़ी मान्यताओं 
और उनकी संपूर्ण मनोवृत्तियों का परिचायक है। अब देश की जनता 
को फैसला करना है कि इन चारों मनोवृत्तियों में किस मनोवृत्ति को 
वह सही अर्थौ में 'र्मनिरपेक्ष' और वास्तविक अर्थो में सांप्रदायिक' 
मानती हैं। 
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देश में फर्जी मुठभेड़ की राजधानी है उ.प्र. , 
लेकिन बदनाम किया गुजरात को! 





पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश है फर्जी मुठभेड़ में अव्वल 
सर्वाधिक मुस्लिम युवकों का फर्जी मुठभेड़ भी उ.प्र. में ही। 
मोदी को wart के लिए यूपीए सरकार अदालत में पलटी। 
इशरत जहां व सोहराबुद्दीन का पहले से ही था आपराधिक 
रिकॉर्ड। 














कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार गुजरात दंगे पर जब नरेंद्र 
मोदी को नहीं घेर सकी तो वह मजहबी आतंकवादियों की पैरोकार 
बन गई! कांग्रेस ने प्रेस्टीट्यूट मीडिया' व wee बुद्धिजीवियो' 
को भी इसका ठेका दे दिया है कि वह लगातार झूठ बोल-बोल 
कर इशरत जहां को Wa’ इशरत और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) व 
गुजरात पुलिस को हैवान साबित करे! सोहराबुद्दीन शेख को पहले 
ही 'शहीद' बनाकर पुलिस के जवानों को जेल में डाला जा चुका है! 




















कट्टरपंथी मुसलमानों को भी यह सब रास आ रहा है, आखिर 
यह 'जेहादी आतंकवाद' को सरकारी स्वीकार्यता जो प्रदान करता 
है! लेकिन कट्टरपंथी यह भूल रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ में यदि सबसे 
अधिक मुस्लिम युवक कहीं मारे गए हैं तो वह राज्य उत्तरप्रदेश 
है, जहां अपना वोट दे- दे कर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को 
मौलाना मुलायम' होने के गुमान से भर दिया है! 








केंद्रीय गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फेक एनकाउंटर 
यानी फर्जी मुठभेड़ के मामले में देश की राजधानी उप्र है, लेकिन 
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कांग्रेस ने अपने प्रवक्‍ताओं, यूपीए के मंत्रियों, प्रेस्टीट्यूट मीडिया, व 
वामपंथी बुद्धिजीवियों को लगातार इस झूठ के प्रचार में लगा रखा है 
कि किसी और प्रदेश की चर्चा मत करो, केवल गुजरात को बदनाम 
करो! भले ही इससे देश की सुरक्षा दांव पर लगती हो! 
फर्जी पुलिस मुठभेड़ में उ.प्र. अव्वल और बदनामी में 
गुजरातः 

केंद्रीय गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार साल 
में देश भर में 555 फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए हैं। इन 
555 मामलों में एक नहीं, बल्कि उ.प्र की दो-दो सेक्यूलर चौंपियन 
सरकार 438 फर्जी मुठभेड़ के साथ देश में सबसे अव्वल रही है। 
यही नहीं, पिछले एक दशक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 
समक्ष आए 4224 फर्जी पुलिस मुठभेड़ के मामले में भी उ.प्र 746 
फेक एनकाउंटर के साथ देश का सिरमौर बना हुआ है। पिछले 
एक दशक में गुजरात में 20 फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए 
हैं, जो उ.प्र के 76 के मुकाबले बेहद कम हैं। लेकिन बदनामी के 
स्तर पर देखिए तो इस देश की मीडिया उप्र में फर्जी मुठभेड़ में 
मारे गए एक व्यक्ति का नाम भी नहीं बता सकती है, लेकिन देश 
के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसी मीडिया की मेहरबानी से 
'संत' इशरत जहां और 'शहीद' सोहराबुद्दीन का नाम बच्चा-बच्चा 
जानता है! यह इस देश की मीडिया के दोगले चरित्र का जीता 
जागता उदाहरण है! 


























क्या कहते हैं गृह मंत्रालय के आंकड़े? 

पहली अप्रैल 2009 से 45 फरवरी 2043 के बीच आए फर्जी पुलिस 
मुठभेड़ की सूची में गुजरात का नाम नहीं है, लेकिन यूपीए सरकार 
ने अपने 'तोते' (सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता 
कह चुकी है) को गुजरात सरकार के पीछे छोड़ रखा है! पिछले चार 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 484 








सालों में हर वर्ष उत्तरप्रदेश पुलिस फर्जी मुठभेड़ के मामले में देश की 
राजधानी बनी हुई है। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 
2009-0 में 30, 200-4 में 40, 204-42 में 42 और जुलाई 
20i3 तक 26 लोगों को मिलाकर कुल 438 लोगों को उ.प्र पुलिस 
फर्जी तरीके से मार चुकी है! उ.प्र के फर्जी मुठभेड़ पर मौन 
रहकर प्रेस्टीट्यूट मीडिया भी कथित ARER जमात का हिस्सा 
बनी हुई है। 

उ.प्र के बाद फेक एनकाउंटर मामले में 62 मुठभेड़ के साथ 
मणीपुर दूसरे स्थान पर, 52 मुठभेड़ के साथ आसाम तीसरे स्थान 
पर, 35 मुठभेड़ के साथ पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर, 30 मुठभेड़ 
के साथ झारखंड पांचवें स्थान पर और 29 मुठभेड़ के साथ 
छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर है। बदनामी को छोड़ दिया जाए तो इनमें 
गुजरात का नाम कहीं नहीं है, लेकिन आज प्रेस्टीट्यूट मीडिया की 
वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश भर में फर्जी मुठभेड़ को 
केवल गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस ही अंजाम दे रही है। 

















मनवाधिकार आयोग की रिपोर्ट: मुसलमानों को मारने 
में उ.प्र. व महाराष्ट्र की सरकार है अव्वल : 








राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 
एक दशक में 4224 फर्जी मुठभेड़ में 493 मुसलमानों को मारा 
गया है, जिसमें केवल उ.प्र में ही 434 निर्दोष मुस्लिम फर्जी 
तरीके से पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। इस दौरान उप्र 
में मुलायम और मायावती के नेतृत्व में दो तथाकथित सेक्यूलर 
सरकारें अदल-बदल कर शासन करती रही हैं और दोनों का 
ही समर्थन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हासिल है। 
इसलिए उ.प्र पुलिस द्वारा देश भर में सबसे अधिक मुसलमानों 
को फर्जी तरीके से मारने के बाद भी न कांग्रेस की ओर से शोर 
मचाया जा रहा हैं, न प्रेस्टीट्यूट मीडिया की ओर से, न वामपंथी 
I82 कपोत पब्लिकेशन हाउस 








बुद्धिजीवियों की ओर से और ही मानवाधिकारवादी एनजीओ व 
सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से! वहीं, गुजरात पुलिस के 
मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां और सोहराबुद्दीन का पहले से ही 
आपराधिक रिकॉर्ड था | इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक को सहलाने 
के लिए यूपीए सरकार ने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री अमित शाह समेत 
कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सीबीआई की मदद से जेल में 
ठूंसा और नरेंद्र मोदी विरोधी मीडिया-बुद्धिजीवी-एनजीओ जमात ने 
सच्चाई छिपाकर इसमें उसकी मदद की! 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दशक की रिपोर्ट दर्शाती है 
कि इस देश में 4224 फर्जी मुठभेड़ हुए, जिसमें सबसे अधिक 746 
लोगो को उ.प्र पुलिस ने फर्जी तरीके से मारा है | इन 76 लोगो में से 
3 मुसलमान हैं | मुस्लिम युवकों को फर्जी तरीके से मारने में दूसरा 
स्थान महाराष्ट्र का È| महाराष्ट्र में हुए कुल 6I फर्जी मुठभेड़ में 46 
निर्दोष मुसलमान युवकों को मार दिया गया | महाराष्ट्र में भी तथाकथित 
धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस व शरद पवार के एनजीपी की सम्मिलित 
सरकार है। इस एक दशक में गुजरात में 20 फर्जी मुठभेड़ के मामले 
सामने आए हैं, जिसमें 42 मुसलमान मरे हैं । 











गृहमंत्रालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आंकड़े मौजूद होने 
के बावजूद प्रेस्टीट्यूट मीडिया का सारा ध्यान केवल नरेंद्र मोदी को 
घेरने में है| क्योंकि उनकी नजर में उप्र की समाजवादी और महाराष्ट्र 
की कांग्रेस-एनसीपी की सरकार PRR सरकार है! आखिर क्या 
वजह है कि साल 2006 में मुंबई में हुए लखन भईया फेक एनकाउंटर 
मामले में 42 जुलाई 203 को फेमस मुंबई पुलिस अधिकारी प्रदीप 
सूर्यवंशी सहित 2 पुलिस वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, 
लेकिन एक सामान्य खबर के अलावा किसी मीडिया में यह चर्चा का 
विषय नहीं बन सकी? जबकि आज भी मीडिया 'संत' इशरत और 
'शहीद' सोहराबुद्दीन की याद में चीख-चीख कर मातम मनाता रहता है! 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी I83 











मेदी को घेरने के लिए यूपीए सरकार ने देश की 
सर्वोच्च जांच एजेंसी की साख को दांव पर लगाया : 

वर्ष 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ के मामले में 3 जुलाई 
20i3 को सीबीआई ने गुजरात पुलिस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल 
किया है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को 
घेरा जा सके | सीबीआई जांच में यह पता चला कि गुजरात पुलिस 


NO OF FAKE 
ENCOUNTERS WITH 
MUSLIMS AS VICTIMS 








84 कपोत पब्लिकेशन हाउस 











को लश्कर-ए-तोइबा की आतंकी और मानव बम इशरत जहां 
के गुजरात में घुसने की सूचना इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने दी 
थी, जो यूपीए सरकार के अधीन काम करती है। 'मोदीफोबिया' 
से ग्रस्त मनमोहन-सोनिया की जोड़ी वाली यूपीए सरकार ने देश 
की सुरक्षा को दांव पर लगाते हुए जांच एजेंसी आईबी को भी 
इसमें घसीट fear) नरेंद्र मोदी सरकार को किसी भी तरह से 
फंसाने के लिए यूपीए सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने आईबी 
के तीन अधिकारियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया 
है। विरोध स्वरूप आईबी निदेशालय ने केंद्र सरकार के समक्ष 
अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यह तनातनी इतनी बढ़ गई है 
कि आज आईबी देश पर मंडरा रहे किसी भी खतरे की सूचना 
सीधे राज्य सरकारों को देने से बच रही है। वह केवल वही सूचना 
साझा कर रही है, जो बेहद सामान्य हैं। 


























केंद्र ने इशरत को पहले आतंकी ठहराया, लेकिन नरेंद्र 
मोदी को फंसाने के लिए बाद में अदालत में पलट गई: 











6 अगस्त 2009 में अपने पहले हलफनामे में गृह मंत्रालय ने 
इशरत और उसके साथियों को लश्कर आतंकी बताते हुए मुठभेड़ 
की सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री 
पी. चिदंबरम के दबाव में दो महीने के भीतर ही हलफनामा बदल 
दिया गया था। 








गृहमंत्री चिदंबरम के दबाव में गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर 2009 
में गुजरात उच्च न्यायालय को GY अपने दूसरे हलफनामे में इशरत 
और उसके साथियों के आतंकी होने के पुख्ता सुबूत नहीं होने का 
दावा किया था। इसी के बाद अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश 
दिया था| 








फिदायीन इशरत जहां को aga बनाने की कवायद में 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 785 


जुटी यूपीए सरकार और मीडिया : 

नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी, 
प्रेस्‍्टीट्यूट मीडिया, सरकारी व अमेरिकी-अरब के फंड पर पलने 
वाले पालतू एनजीओ और वामपंथी बुद्धिजीवियों लिए फिदायीन 
यानी आत्मघाती मानव बम इशरत जहां आज 'संत' बन चुकी है! 
इशरत जहां मुठभेड़ के पूरे मामले पर क्रमबद्ध तरीके से नजर 
डालते हैं। खुद ही पता चल जाएगा इशरत जहां क्या थी और मोदी 
विरोधियों की चाल क्या है? 

4) गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 45 जून 2004 को एक 
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मुठभेड़ में चार लोगों को मार गिराया था, जिनके नाम 
हैं- जीशन जौहर उफ अब्दुल गनी, अहमद अली उर्फ 
सलीम, जावेद गुलाम शेख उर्फ प्रनेश कुमार पिल्लई और 
इशरत जहां। आरोप है कि गुजरात पुलिस ने इन चारों 
को फर्जी मुठभेड़ में मारा था। वहीं गुजरात पुलिस का पक्ष 
था कि उन्हें आईबी से यह सूचना मिली थी कि ये चारों 
लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री 
नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इसके अलावा ये लोग 
गुजरात में जगह-जगह आतंकी हमले को अंजाम देना 
चाहते थे। 

बाद में मारे गए व्यक्तियों में दो- जीशन जौहर व अहमद 
अली की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई | 




















जीशन जौहर पाक अधिकृत कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में 
घुसा था। वहीं, अमजद अली को लश्कर-ए-तैयबा ने 
गुजरात व महाराष्ट्र में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 
सीधे पाकिस्तान से भारत के बॉर्डर में भेजा था। 





4) तीसरा व्यक्ति जावेद उर्फ पिल्लई दुबई गया था, जहां लश्कर 
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के प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपना कर मुसलमान बन 
गया N | 

5) लश्कर के इशारे पर जावेद व इशरत पति-पत्नी बनकर 
इत्र कारोबारी के रूप में भारत के अंदर भ्रमण करते थे 
ताकि किसी को उन पर शक न हो। दोनों ने साथ-साथ 
अहमदाबाद, लखनऊ व फैजाबाद जा कर महत्वपूर्ण स्थलों 
का मुआयना किया A | 

6) इशरत जहां मामले में केंद्र सरकार का दोगलापनः जो 
कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार इशरत जहां को 'संत' 
इशरत साबित करने के लिए उसके फर्जी मुठभेड़ की थ्योरी 
गढ़ रही है, उसी केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में 
यह हलफनामा दाखिल कर कहा था कि जावेद व इशरत 
आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य हैं। 














7) 45 जून 2004 को इशरत सहित मुठभेड़ में चारों आतंकी 
मारे गए थे। उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के लाहौर से 
प्रकाशित लश्कर-ए-तैयबा के मुख पत्र 'गजवा टाइम्स' ने 
मारे गए आतंकियों को शहीद करार देते हुए लिखा था कि 
भारतीय पुलिस ने लश्कर के चार सदस्यों को मार दिया। 
इसमें इशरत जहां का नाम भी शामिल A | 

8) 26/ को मुंबई हमले के मास्टर माइंड हेविड हेडली से 
पूछताछ के दौरान अमेरिका के एफबीआई को जो सूचना मिली 
शी, उसने उसे भारत सरकार से साझा किया था। अमेरिका 
द्वारा भारत सरकार को भेजे गए औपचारिक पत्र में लिखा था 
कि 'इशरत जहां आत्मघाती axed की महिला सदस्य थी, जिसे 
लश्कर ने भर्ती किया था। एफबीआई ने उस पत्र में लिखा था 
कि इस दस्ते की योजना गुजरात के सोमनाथ व अक्षरधाम मंदिर 
व महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर पर हमला करने की थी। 
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9) आईबी यानी खुफिया विभाग के तत्कालीन संयुक्त 
निदेशक राजेंद्र कुमार, टी मित्तल, एम.के. सिन्हा एवं 
राजीव वानखडे को सीबीआई गिरफ्तार करने में जुटी 
है। सीबीआई का तर्क है कि आईबी के इन अधिकारियों 
ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर इशरत जहां को 
ART! 6 फरवरी 2044 को सीबीआई ने आईबी के 3 
अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। 


40) लोगों को शायद पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
झंडा बुलंद करने वाली कांग्रेस व अमेरिका-आरब फंडेड 
एनजीओ जमात के कहने पर इशरत की मां शमीमा कौसर 
ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि इस मामले की जांच 
सीबीआई के अधिकारी सतीश वर्मा को दिया जाए। लश्कर 
के एक कथित आत्मघाती महिला की मां के कहने पर किसी 
अधिकारी को पूरे मामले का जांच अधिकारी बनाया जाना 
ही केंद्र सरकार के प्रति संदेह पैदा करता है। 

as ने सीबीआई निदेशक को कहा कि सीबीआई 
अधिकारी सतीश वर्मा व आईबी के पूर्व संयुक्त निदेशक 
राजेंद्र कुमार के बीच पुराने समय में बेहद कटु संबंध थे। 
इसकी सूचना केंद्र सरकार को भी थी, लेकिन सरकार 
ने एक आरोपी आतंकी की मां की मांग पर अपनी दो 
महत्वपूर्ण एजेंसियों की साख पर बट्टा लगा दिया | 
































42) हर तरफ फजीहत होता देख और आईबी के विरोध के बाद 
केंद्र सरकार ने उस जांच अधिकारी सतीश वर्मा को इस 
मामले की जांच से हटा दिया, लेकिन तब तक आईडी व 
सीबीआई की फजीहत हो चुकी थी। 

3) जिस आईबी के निदेशक का नाम इससे पहले कोई नहीं 
जानता था, आज एकमुश्त मुसलमान वोट के लिए यूपीए 
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= दोबारा सत्ता में लाने की कांग्रेसी महत्वाकांक्षा में उनकी 
तस्वीर भी जनता के समक्ष आ चुकी है। इससे पहले केंद्रीय 
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 'सोनिया जी के कारण ही 
एक मुसलमान को आईबी का निदेशक बनाया गया हैः, 
जैसा घोर सांप्रदायिक बयान देकर आईबी निदेशक की 
पहचान पहले ही उजागर कर दिया था। 
वोट बैंक की खातिर आतंकी सोहराबुद्दीन को 'शहीद' 
बना दियाः 

सोहराबुद्दीन मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के झिरन्या गाँव का रहने 
वाला एक हिस्ट्रीशीटर था। गुजरात पुलिस ने 26 नवंबर 2005 को 
उसे एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था | उसके साथ उसकी 
पत्नी कौसरबी भी मारी गई थी। इसके एक साल बाद 26 दिसंबर 
2006 को सोहराबुद्दीन का अंडरवर्ल्ड साथी तुलसीराम प्रजापति भी 
गुजरात पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में मारा गया N | 














सोहराबुद्दीन शेख पर 90 के दशक में ही हथियारों की तस्करी 
का मामला दर्ज था। सोहराबुद्दीन शेख के म.प्र के झिरन्या गांव 
स्थित घर से वर्ष 4995 में 40 एके-47 राइफल बरामद हुआ AN | 
उस समय तो नरेंद्र मोदी सत्ता में भी नहीं थे। सोहराबुद्दीन पर 
गुजरात व राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से हफ्ता वसूली और 
हत्या का मुकदमा भी दर्ज था। सोहराबुद्दीन अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद 
इब्राहिम के गुर्गे छोटा दाउद उर्फ शरीफखान पठान, अब्दुल लतीफ, 
रसूल पर्ती और ब्रजेश सिंह से जुड़ा हुआ था। लश्कर-ए-तोइबा व 
पाकिस्तान के आईएसआई से भी उसके संबंध थे। 





वर्ष i902 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद आतंक फैलाने के 
लिए अब्दुल लतीफ ने करांची में रह रहे छोटा दाउद उफ शरीफ 
खान से 40 एके-47 मंगवाया था, जिसे सोहराबुद्दीन ने WH नामक 
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एक अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर अमहमदाबाद | दरियापुर 
से अपने गांव झिरन्या ले गया और वहां उसने हथियारों को कुएं 
में छिपा दिया था। 

करांची में बैठे इसी शरीफ खान के लिए सोहराबुद्दीन गुजरात 
व राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता था। 
इस मामले में सोहराबुद्दीन सहित 400 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने 
आरोपी बनाया था। जिस वक्‍त संजय दत्त को हथियार रखने के 
जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, यह उसी दौरान की बात है। उस 
वक्‍त यह मामला अखबारो की सुर्खियां भी बना था। आरोप है कि 
अपने शासन वाले महाराष्ट्र के थाने में सोहराबुद्दीन शेख के खिलाफ 
एफआईआर होने व उसके भगोड़ा घोषित होने के बावजूद कांग्रेस 
सीबीआई के जरिए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर को फर्जी साबित 
करने में जुटी रही ताकि नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। 

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में जुलाई 2040 में नरेंद्र मोदी 
के बेहद करीबी व गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह 
को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यही नहीं, राजस्थान के 
तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया से भी पूछताछ हुई थी। 
वर्ष 2007 में पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा सहित करीब कई वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारियों को सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया 
था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी व अमित शाह को 
PA के लिए एक खतरनाक अपराधी के नाम पर राजनीति कर 
रही है। सोहराबुद्दीन का पिछला आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया 
और केंद्र सरकार दोनों के पास है, लेकिन गुजरात सरकार को 
बदनाम करने के लिए दोनों सोहराबुह्ीन को 'शहीद' बनाने की 
कोशिश में जुटे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक È! 
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Ei राज में सिर्फ एक बड़ा दंगा, कांग्रेस शासन में 
अनगिनत दगे। 

कांग्रेस शासन में i0 हजार से अधिक दंगे झेले हैं गुजरात ने। 
राजीव गांधी के शासन काल में देश में सर्वाधिक दंगे a 









देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस 
है। समय-समय पर कांग्रेस के शासनकाल में सांप्रदायिक दंगे की 
आड़ में हिंदू-मुसलमान-सिख और यहां तक कि जनजाति समुदाय के 
लोगों का भी कत्लेआम हुआ है! जिस सिख पंथ की स्थापना गुरुओं ने 
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की थी, उन हिंदू-सिखों के बीच भी कांग्रेस 
ने न केवल नफरत का बीज बोने की कोशिश की, बल्कि वर्ष 4984 में 
3000 सिखों का नरसंहार भी कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया 
और इसे हिंदू-सिख दंगे का नाम दे दिया। जो मुसलमान भाजपा 
विरोध के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं उन्हें तो यह भी पता नहीं कि 
कांग्रेस के कार्यकाल में इस देश में कई ऐसे दंगे हुए जिसमें हजारों 
मुसलमानों का एक झटके में नरसंहार कर दिया गया! देश ने सर्वाधिक 
दंगे राजीव गांधी के शासनकाल में झेले S| साल 4984-4989 के बीच 
पूरे देश में 400 से अधिक बड़े दंगे हुए थे, जिसमें दिल्‍ली, भागलपुर, 
मेरठ और अहमदाबाद जैसा भयावह दंगा भी शामिल था। 

















भाजपा के कार्यकाल में 2002 में केवल एक दंगा गुजरात में हुआ 
जिसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए थे। कांग्रेस, प्रेस्टीट्यूट 
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मीडिया, अमेरिका-अरब फंडेड एनजीओ गिरोह, वामपंथी बुद्धिजीवी 
और कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवी की जमात मुस्लिम समुदाय को बंधुआ 
वोटर बनाए रखने के लिए ऐसी सच्चाईयों से महरूम रखे हुए हैं। 
आसामः अतीत की जगह वर्तमान से उठाते हैं कांग्रेस 
के चेहरे से नकाब : 

अतीत से पहले वर्तमान से ही शुरुआत करते हैं। ठीक करीब डेढ़ 
साल पहले जुलाई 2042 में आसाम में बंग्लादेशी मुसलमानों ने बड़ी 
संख्या में न केवल यहां के मूल निवासी बोडो जनजाति के लोगों के 
घरों पर हमला किया, बल्कि उनका कत्लेआम भी fear) तीन लाख 
से अधिक बोडो जनजाति के लोगों को भागकर राहत शिविर में शरण 
लेने को विवश होना पड़ा था। मुस्लिम वोटों के लिए आसाम की 
कांग्रेसी सरकार ने Fores दंगाई मुसलमानों को न केवल खुलकर 
दंगा करने की आजादी दी, बल्कि इसका अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए 
चार दिनों तक सेना को भी दंगाग्रस्त इलाके में तैनात नहीं किया। 
जबकि आसाम की सच्चाई यह है कि वहां सेना की टुकड़ी हमेशा 
मौजूद रहती है। ज्ञात हो कि तरुण गोगोई के नेतृत्व में पिछले दो 
कार्यकाल से लगातार आसाम में कांग्रेस की सरकार है। 

वरिष्ठ पत्रकार मधु पूर्णिमा किश्वर लिखती हैं, “किसी को लाखों की 
संख्या में आसाम में बोडो और मुस्लिमों के दुर्भाग्य की याद है, जिन्हें 
जुलाई 2042 में अपने गांवों को छोड़ना पड़ा था? उनके घरों को आग 
लगा कर उन्हें नष्ट कर दिया गया था। 8 अगस्त 20i2 तक करीब 
400 गांवों से बेदखल होकर 3 लाख से ज्यादा लोगों को 270 राहत 
शिविरों में पनाह लेनी पड़ी थी। तब आसाम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण 
गोगोई ने सेना की तैनाती में चार दिनों की देरी की थी, जबकि आसाम 
जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर सेना की टुकड़ियां पहले से ही तैनात रहती 
हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में नारकीय 
स्थितियों में रह रहे हैं। उन दंगों को मीडिया ने क्यों भुला दिया?” 

आसाम में सेना की मौजूदगी के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण 
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गोगोई ने चार दिनों तक सांप्रदायिकता का नंगा नाच चलने दिया था। 
और यह दंगा भी किनके बीच था? बंग्लादेशी विदेशी मुसलमानों और 
आसाम के मूल बोडो जनजाति के लोगों के बीच | लेकिन मुस्लिम वोट 
बैंक के लिए आसाम में धड़ाधड़ बंग्लादेशी मुसलमानों को बसाती चली 
जा रही कांग्रेस सरकार के इशारे पर मीडिया में कहीं भी इस दंगे 
का जिक्र नहीं हुआ। हुआ भी तो कहीं छिटफुट! आज की हकीकत 
यह है कि बंग्लादेशी मुसलमानों के कारण आसाम के करीब 43 जिले 
में हिंदू व जनजातीय लोग अल्पसंख्यक की हैसियत में आ चुके हैं। 
इससे पहले आसाम में 4983 में हुआ था 5000 हजार 
मुसलमानों का नरसंहार : 

48 फरवरी 4983 को आसाम के नेल्ली में मुसलमानों का 
कत्लेआम हुआ था। Aceh का यह दंगा नगोन जिला के १4 गांवों में 
फैल गया था | सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2200 मुसलमान 
मारे गए जबकि उस समय की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि करीब 
5000 हजार मुसलानों का नरसंहार किया गया था। मरने वालों में 
स्थानीय और बंग्लादेशी मुसलमान शामिल थे। उस समय आसाम 
में राष्ट्रपति शासन था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 
आसाम के राज्यपाल ज्ञानी जैल सिंह थे। वर्ष i983 में चुनाव 
आयुक्त ने कहा था कि आसाम में चुनाव कराने के लिए अनुकूल 
परिस्थिति नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पर 
ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव कराए। 
नतीजा, भारत में सबसे बड़े नरसंहार Acc नरसंहार' के रूप में 
सामने आया। 
मलियाना में मुस्लिम युवकों को लाइन में लगाकर भून 
दिया गया था : 

उ.प्र स्थित मेरठ के मलियाना हशीमपुरा में 49 मई 4997 में 
जो दंगे हुए थे उसे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर ने हिटलर 
द्वारा यहूदियों के कत्लेआम की संज्ञा दी है। उस दंगे में प्रशासन 
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की ओर से पुलिस वालों ने करीब 42 मुस्लिम युवकों को लाइन 
में लगाकर गोली से उड़ा दिया था और उनकी लाशों को गंग 
नहर में बहा दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दंगे में 5 
हिदू और 295 मुसलमान मारे गए थे। 49 मई को मुसलमानों 
ने 0 हिंदू युवकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा 
शहर दंगे की चपेट में आ गया था। उस वक्त केंद्र में राजीव 
गांधी प्रधानमंत्री थे और उप्र में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। यह 
दंगा भी इसलिए भड़का था कि राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में 
मुस्लिम वोट बैंक को सहलाने के बाद अयोध्यां में बाबरी मंदिर का 
ताला खुलवा दिया था। इससे हिंदू-मुसलमानों के बीच तनाव की 
स्थिति पूरे देश में उत्पन्न हो गई थी। 

राजनीतिक विश्लेषक अदिति फड़निस ने बीबीसी से बात करते 
हुए बताया था कि हाशिमपुरा और मलियाना के मुसलमानों के साथ 
राज्य पुलिस और प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टैबुलरी (पीएसी) ने जो 
किया था उसकी डरावनी कहानियां i980 के दशक में आम off 
मेरठ और मोदीनगर के कस्बाई बाहरी इलाकों में हुए दंगों के बाद 
मामले को बराबर करने के लिए पीएसी ने मुस्लिम युवाओं को उनके 
घरों से घसीटकर निकाला था। उन्हें गंग नहर के किनारे एक 
कतार में खड़ा करके मार दिया गया और उनकी लाशों को नहर 
में बहा दिया गया था। 


























इस केस में कुछ न होता देखकर करीब 45 साल बाद सुप्रीम 
कोर्ट ने दंगे से जुड़ी फाइलें वर्ष 2002 में गाजियाबाद से दिल्‍ली 
के तीस हजारी सेशन कोर्ट में हस्तांतरित किया था। घटना के 26 
साल बाद भी पीड़ित मुसलमान परिवार आज तक न्याय पाने की 
आस में एड़ियां रगड़ रहे हैं । 
i969 A गुजरात में कांग्रेसी शासन में योजनाबद्ध 
तरीके से हुआ था मुसलमानों का कत्लेआम : 
गुजरात के 4969 के दंगे को भी कौन भूल सकता है, जिसमें 
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करीब 5000 मुसलमानों i कत्लेआम हुआ था? वरिष्ठ पत्रकार 
मधु किश्वर ने एक गुजराती मुसलमान जफर सरेशवाला का गुजरात 
दंगों पर एक लंबा साक्षात्कार लिया है। जफर सरेशवाला के शब्दों 
में, “अहमदाबाद में कालूपुर नाम का एक इलाका है जो कि मुस्लिम 
आबादी के केन्द्र में बसा हुआ है। उस लोकेलिटी में पुलिस स्टेशन 
रिलीफ रोड़ पर स्थित है। उस थाने के ठीक सामने एक मस्जिद 
है और कई मुस्लिमों की दुकानें हैं|” 

4969 के दंगों में उस मस्जिद और दुकानों को जला दिया गया 
था | जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दंगा प्रभावित 
aa का दौरा किया तब वे उस स्थान पर भी आई थीं। मुझे आज 
भी याद है। मैं उस समय पांच वर्ष का था। मेरे दादाजी वहां मौजूद 
थे | श्रीमती गांधी अपनी कार से उतरीं और उन्होंने कहा कि यहां 
एक पुलिस थाना है और वह भी 40 मीटर की दूरी पर, लेकिन एक 
मस्जिद और मुसलमानों की दुकानों को कैसे जला दिया गया?” 

“वे अपनी गाड़ी से नीचे उतरीं, उन्होंने अपने संतरियों को 
बुलाया और उस दूरी को नापने को कहा। उनका कहना था कि यह 
कैसे संभव है कि पुलिस थाने के ठीक सामने मुस्लिमों की दुकानें 
जला दी जाती हैं? वह भी तब, जब राज्य और केन्द्र में कांग्रेस 
की सरकार हो। यह अब तक का सबसे भयानक दंगा था। 4969 
के दंगों में लगभग 5000 मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से मारा 
गया था। पर किसी को याद है कि तब गुजरात में हितेन्द्र देसाई 
की कांग्रेस सरकार थी?" 









































जफर सरेशवाला के अनुसार, “4969 दंगे में आज तक एक भी 
चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। जांच के नाम पर 'जगमोहन 
कमीशन' का गठन जरूर किया गया, लेकिन यह सब भी केवल 
लीपापोती करने के लिए ही किया गया। कांग्रेस सरकार ने दंगे में 
मारे गए 5000 मुस्लिम परिवारों का नाम ही गुजरात के इतिहास 
से हटा fear” 
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कांग्रेस के शासन में 40 हजार से अधिक दंगे झेले 
हैं गुजरात ने : 

4947 से लेकर 2002 के बीच गुजरात में करीब 44000 
सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। एक-दो सरकारों को छोड़ दिया जाए 
तो लगभग सभी दंगों के वक्त वहां कांग्रेस की सरकारें थी। 4969 
की तरह ही कुछ दंगे बहुत बड़े और नृशंस हैं, लेकिन देश की 
जनता तक इसकी सच्चाई कभी पहुंचने ही नहीं दी गई है। 4969 
में कांग्रेसी मुख्यमंत्री हितेंद्र भाई देसाई के नेतृत्व में दंगा चला और 
उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। 














उसके बाद 4985 में एक महीने तक गुजरात दंगे की आग में 
झुलसता रहा। उस समय भी कांग्रेस के माधव जी सोलंकी मुख्यमंत्री 
थे और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 4987 में कांग्रेसी 
मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में भयंकर दंगा 
So | इसी तरह 4990 में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल 
के शासन काल में गुजरात कई सप्ताह तक जलता रहा था। 4992 
में भी इसी चिमनभाई पटेल के शासन में दंगा भड़का जो 45 दिन से 
ऊपर चला। 4985 से लेकर 2002 के बीच हर दूसरे-तीसरे महीने 
सांप्रदायिक दंगा भड़का करता था और गुजरात के विभिन्न शहरों 
में 400 से 200 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता A | 























सुन्नी बोहरा समुदाय के गुजराती मुसलमान जफर सरेशवाला 
अपने एक लेख ‘eae मुस्लिम लाइक मोदी' में लिखते हैं. 
“कांग्रेसी राज में गुजरात में हुए दंगे के वक्त मुसलमानों को सबसे 
अधिक जान-माल-कारोबार का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनकी 
एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। दंगे राजनीति की देन हैं। 
गुजराती हिंदू सांप्रदायिक नहीं है। यदि वह सांप्रदायिक होता तो 
मुसलमान गुजरात में रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि बहुसंख्ययक आबादी 
हिंदुओं की ही है। आज यदि मुसलमान सुरक्षित हैं तो सिर्फ इसलिए 
कि हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिज्ञ सांप्रदायिक 
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- l सरेश सवाल पूछते हैं, “गुजरात में 44000 सांप्रदायिक दंगे हुए, 
लेकिन क्या इस देश की कोई जनता बता सकती है कि नरेंद्र मोदी 
को छोड़कर किसी एक मुख्यमंत्री ने भी सदभावना यात्रा की हो? 
नरेंद्र मोदी के शासन में 2002 के बाद गुजराती मुसलमानों के लिए 
पहला दशक बीता है जब उन्हें एक भी सांप्रदायिक दंगे का सामना 
नहीं करना पड़ा है। मुसलमान यही चाहते हैं, क्योंकि दंगे का सबसे 
अधिक नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता eI" 

कांग्रेस के शासन में मुसलमान ही नहीं, सिखों का 
भी हुआ नरसंहार : 

इंदिरा गांधी की मौत के बाद 4984 में करीब 3000 सिखों 
का देश की राजधानी दिल्ली में नरसंहार हुआ। इसमें कांग्रेस के 
कई बड़े नेता, जैसे-एच.के.एल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन 
कुमार, कमलनाथ जैसों का नाम सामने आया था। लेकिन 29 साल 
बीतने के बाद भी किसी बड़े कांग्रेसी नेता को आज तक सजा 
नहीं हुई है। हिंदू-सिख दंगा नहीं, बल्कि कांग्रेसियों द्वारा सिखों 
का खुला नरसंहार था। दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा से 
ट्रक भर-भर कर अपने कार्यकर्ताओं को दिल्‍ली बुलाया था। उस 
वक्त हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के नेता भीड़ 
को उकसा रहे थे और कार्यकर्ता सिखों का कत्लेआम कर रहे थे। 
मतदाता सूची हाथ में लेकर कांग्रेसियों ने सिख परिवार को चिन्हित 
किया था और फिर उनके घरों में घुसकर, उनके गले में जलती हुई 
टायर डालकर उनका कल्ले आम किया था। उस वक्त राजीव गाँधी 
प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि “जब कोई बड़ा पेड़ गिरता 
है तो जमीन हिलती ही है।' मतलब राजीव गांधी का मौन समर्थन 
4984 के सिख नरसंहार को हासिल था! 

4967 के बाद से देश में सर्वाधिक बड़े दंगे कांग्रेस 
के कार्यकाल में ही हुए हैं : 

देश का इतिहास देखिए। 60 के दशक के बाद देश में जितने भी 
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बड़े दंगे हुए हैं, उसमें से अधिकांश कांग्रेस शासित राज्यों या उनकी 
सहयोगी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में ही हुए हैं | ॥989 का भागलपुर 
दंगा हो या 4993 का मुंबई दंगा, सभी बड़े दंगे कांग्रेस के राज में 
ही हुए हैं। भाजपा के शासन में केवल एक गुजरात-2002 का दंगा 
हुआ है, लेकिन झूठ के शोर में आज भाजपा सांप्रदायिक और कांग्रेस 
धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी हुई है। 

आइए देश में 4967 के बाद से अब तक हुए सांप्रदायिक दंगे, 
उसमें मरने वालों की संख्या और उस वक्त शासन में रही पार्टियों 
पर एक नजर डालते हैं ताकि देश सच्चाई जान सके... 























Riots Rulling Party Death Toll 
I967, Hatia Ranchi Jana Kranti Dal i83 

969, Ahmedabad riot 542 

4970, Jalgaon riot (Congress) 424 

I979, Jamsedpur Janata Party More than 400 


j 


7980, Moradabad More than 4000 


983, Nellie President's Rule (PM: Indira Gandhi) Around 7900 


985, Ahmedabad 300 
989, Bhagalpur Congress > More than 000 
4990, Hyderabad 365 
4990, Aligarh Janta Dal More than 700 
992, Surat More than 400 
4993, Mumbai Congress > More than 800 
2002, Gujarat BJP More than 7000 
20, Bharatpur f0 
20i2, Assam 70 
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FF ent लेकर गुजरात 2002 के बाद देश में हो चुके हैं 8 हजार से | 
अधिक दंगे। 


° पिछले एक दशक से गुजरात में नहीं हुआ है एक भी दंगा। 

१ कांग्रेस, item , लालू, मुलायम, ममता और वामपंथी सेक्यूलर 
e का सचो 

° उ.प्र और महाराष्ट्र दंगा में हैं सबसे आगे। 




















पिछले साल उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सांप्रदायिकता 
की आग में जलता रहा। 60 से अधिक लोग इस आग में झुलस 
कर मौत के मुंह में समाए गए, लेकिन उ.प्र की अखिलेश सरकार 
व केंद्र की सोनिया-मनमोहन की सरकार नौ दिन बाद जागी। इस 
बीच गुजरात पर आर्तनाद करने वाली इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने दंगे 
की पूरी रिपोर्ट को दबाना चाहा। यही नहीं दूरदर्शन से भी अधिक 
सरकारी हो चुकी एनडीटीवी ने तो पत्रकारिता की सारी मर्यादाओं 
को पार करते हुए केवल एक मुस्लिम गांव की रिपोर्ट दिखा कर 
यह दर्शाने की कोशिश की कि दंगे के शिकार केवल मुस्लिम हुए 
हैं, जबकि वहां के मस्जिदों से हिंदुओं पर हुए हमले, वहां से मिले 
हथियारों के जखीरें व बंग्लादेशी कट्टरपंथी युवकों की मौजूदगी की 
खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। 




















उ.प्र पुलिस की प्रताड़ना के शिकार कई मुस्लिम परिवार हुए, जिसे 
कुछ विदेशी मीडिया ने उठाया भी, लेकिन भारत का इलेक्ट्रोनिक 
मीडिया वहां के शासक दल समाजवादी पार्टी को सेक्यूलर दर्शाने 
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के फेर में इस पूरे मामले से मुंह मोड़े रहा। हद देखिए कि 
गुजरात दंगे पर सबसे अधिक आर्तनाद करने वाले पत्रकार राजदीप 
सरदेसाई के हिंदी चैनल आईबीएन-7 का एक पत्रकार भी दंगाईयों 
की गोली का शिकार हो गया, लेकिन सीएनएन-आईबीएन समूह 
ने एक छोटी-सी खबर दिखाकर श्मशान-सी चुप्पी ओढ़ ली! 
आखिर क्‍यों? क्‍यों मीडिया समेत सभी राजनीतिक दल, वामपंथी 
विचारक, मानवाधिकारवादी, गुजरात पर झूठे तथ्य पेश करने वाले 
एनजीओ गिरोह और तथाकथित बुद्धिजीवी सेक्यूलर-सेक्यूलर का 
खेल खेलने में जुटे हुए हैं? 

गुजरात-2002 के बाद देश में 8000 से अधिक दंगे 
और मीडिया की चुप्पी : 


केंद्रीय गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2003-2043 
के बीच इस देश में 8473 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी 
हैं, जिसमें 2502 लोग मारे जा चुके हैं। इन दंगों में 28 हजार 
668 लोग घायल हुए हैं। देश में सबसे अधिक दंगों वाला राज्य 
तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बसपा-सपा के राज वाला उत्तरप्रदेश और 
कांग्रेस-एनसीपी के राज वाला महाराष्ट्र है। उ.प्र में पिछले चार 
साल में जहां 482 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 454 दंगे 
हो चुके हैं। केवल 2043 में ही देश में 479 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, 
जिसमें i07 लोगों की मौत हो चुकी है। 


यूपीए सरकार ने सांप्रदायिकता का परिचय देते हुए 
मरने वालों की धार्मिक पहचान उजागर की : 


























देश में पहली बार घोर सांप्रदायिकता का परिचय देते हुए केंद्रीय 
गृहमंत्रालय ने दंगों में मारे गए लोगों की पहचान हिंदू-मुसलमान 
के रूप में करते हुए 2043 में एक रिपोर्ट जारी की। जानकारों 
के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जानबूझ 
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a मुस्लिम वोटों की फसल काटने के लिए ऐसा किया ताकि 





मुसलमानों को वह यह संदेश दे सके कि केवल कांग्रेस के राज में 
ही वो सुरक्षित हैं! 








45 सितंबर 2043 तक देश के अलग-अलग हिस्सों में 479 दंगे 
हुए, जिसमें 407 लोगों की जान गई। इसमें 66 मुसलमान व 44 
हिंदू थे। इससे एक साल पूर्व वर्ष 2042 में देश में 640 सांप्रदायिक 
दंगे हुए, जिसमें 93 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 48 मुस्लिम 
व 44 हिंदू थे | 














राज्यों की बात करें तो दंगे के मामले में सेक्यूलर उ.प्र देश में 
अव्वल है। ARER अखिलेश राज के शुरू होने के बाद 404 दंगे 
हुए, जिसमें 404 लोग मरे | मरने वालों में 40 हिंदू व 6 मुसलमान 
शामिल थे। एक दूसरे सेक्यूलर चैंपियन बिहार के सुशासन बाबू 
नीतीश कुमार के राज में वर्ष 2043 में 40 सांप्रदायिक दंगे व 25 
सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 9 लोग 
मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 5 हिंदू व 4 मुसलमान हैं। कांग्रेस 
व एनसीपी शासित राज्य महाराष्ट्र में 56 दंगे व तनाव की 400 
घटनाओं में 3 हिंदू व 7 मुसलमान मारे जा चुके हैं। 

















नरेंद्र मोदी पर सवाल और अन्य मुख्यमंत्रियों क प्रति 
अनभिज्ञता, आखिर क्यों? मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर 
आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने के लिए सेक्यूलर-सेक्यूलर 
का यह खेल आजादी के बाद से ही इस देश में खेला जा रहा 
है। जिस गुजरात-2002 पर छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी छाती Ged 
रहते हैं, उसके बाद से ही इस देश में 8000 से अधिक छोटे-बड़े 
सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि अन्य राज्य व 
मुख्यमंत्रियों पर मीडिया चर्चा नहीं करती? 





हिंदी सिनेमा के 'दबंग' सलमान खान के पिता व मशहूर 
पटकथा FU सलीम-जावेद के सलीम ने एक साक्षात्कार के दौरान 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 207 


कहा था, “क्या किसी को याद है कि मुंबई दंगों के समय महाराष्ट्र 
का मुख्यमंत्री कौन था? ये दंगे 2002 में हुए गुजरात दंगों से क्या 
कम भीषण थे? कया किसी को याद है कि मेरठ-मलियाना में हुए 
दंगों के समय उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? जब कांग्रेस के 
शासन काल में भागलपुर और जमदेशपुर में दंगे हुए तब बिहार 
का मुख्यमंत्री कौन था, क्या किसी को याद है? स्वतंत्रता के बाद 
गुजरात में हुए सैंकड़ों दंगों के दौरान रहे वहां के मुख्यमंत्रियों के 
नाम किसी को याद हैं? इनमें से कुछ दंगे तो 2002 के दंगों से भी 
ज्यादा भयानक थे। पहले गुजरात में हर दो महीने में हिंसा फैलती 
थी। क्या किसी को याद हैं कि 4984 में सिखों के नरसंहार के 
समय दिल्ली की सुरक्षा की कमान किसके हाथ में थी? इन सभी 
पर लंबी चुप्पी होने के बावजूद अकेले नरेंद्र मोदी को ही राक्षस का 
अवतार बना दिया गया है, जैसे कि उन्होंने खुद ही 2002 के दंगों 
में हत्याएं की हों?" 
सेक्यूलर चैंपियन दल व मुस्लिम परस्त नीति : 

कहने को यह देश बहुधर्मी है, लेकिन इसके हुक्मरानों का 
आचरण इस्लामपंथी है! ऐसा केवल 48 से 20 फीसदी मुसलमानों 
के थोक वोट बैंक को देखते हुए किया जाता है। मुस्लिम आबादी 
विकासपरक योजनाओं से अधिक धार्मिक और भावनात्मक मुददों 
के अधार पर वोट देती है, इसलिए उनका वोट जिधर पड़ता है, 
एकमुश्त पड़ता है। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारें मुस्लिमों को 
वोट बैंक बनाकर रखने के लिए दंगा भी कराती हैं और उन्हें भय 
के साए में रखकर पुचकारने का खेल भी खेलती हैं! 
वोटों के लिए हिंदू-मुस्लिम सौहार्द को समाप्त करने 
वाली यूपीए सरकार : 

सोनिया गांधी के नेतृत्व में वर्ष 2004 से चल रही 'मनमोहनी 
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सरकार' मुगल = औरंगजेब के बाद इस देश की सर्वाधिक 
सांप्रदायिक सरकार है! 'रंगनाथ मिश्रा आयोग' व 'सच्चर कमेटी' का 
गठन एवं “सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम' 
को लाने की तैयारी में यह सरकार संविधान को ताक पर रखकर 
देश को विभाजनकारी रास्ते पर ले जा रही है। भारतीय संविधान में 
धर्म के आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण की मनाही है, लेकिन 
'रंगनाथ मिश्रा आयोग' धर्म के आधार पर मुसलमानों के आरक्षण की 
वकालत करता है। केंद्र की यूपीए व उ.प्र की समाजवादी सरकार 
दलितों व अति पिछड़ों के कोटे को काटकर मुसलमानों को हर हाल 
में आरक्षण देना चाहती है। 





wer कमेटी' के अगुवा जस्टिस राजेंद्र सच्चर पर पाकिस्तानी 
एजेंट फई के पैसों पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले 
सभा-सेमिनारों में भाषण देने का आरोप है | जस्टिस सच्चर ने मुसलमानों 
के आर्थिक-सामाजिक अध्ययन के नाम पर उसी अलगाववाद की 
बुनियाद अपनी रिपोर्ट में रोपी है। सच्चर कमेटी ने भारतीय सेना में 
धर्म के आधार पर जनगणना का घातक सुझाव दे दिया और 
एक तरह से भारतीय सेना को मुस्लिम विरोधी साबित करने की 
कोशिश की | सच्चर कमेटी ने भारत के सुरक्षा बलों को सांप्रदायिक 
आधार पर बांटने का जो विघटनकारी खेल खेला है, वह भारत में 
अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला È | 

मनमोहन सिंह कहने को तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह 
एक 'पेटिकोट सरकार' चला रहे हैं, इसमें शायद ही किसी को 
शक et! कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद 'एनएसी', मनमोहन सरकार को कंट्रोल करती है। 
एनएसी में समाज में घृणा व द्वेष फैलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़, 
शबनम हाशमी, हर्ष मंदर, कमाल फार्रुखी, मंजूर आलम जैसों की 
पूरी जमात बैठी है। 
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इस जमात के कहने पर 'सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा 
निवारण अधिनियम” लागू करने का प्रयास यूपीए सरकार अपने 
पहले कार्यकाल से ही लगातार कर रही है। यह अधिनियम कहता 
है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा केवल बहुसंख्यक यानी हिंदू करता 
है, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान केवल पीड़ित है। जबकि देश के 
दंगों का इतिहास उठा लीजिए, 90 फीसदी दंगे मुसलमानों की 
ओर से शुरू किए गए हैं ये बकायदा रिकॉर्ड बुक में है। दूसरी 
बात, यह अधिनियम कहता है कि यदि दंगे के दौरान मुसलमानों 
ने हिंदू स्त्री से बलात्कार कर लिया तो इसे अपराध नहीं माना 
जाएगा, लेकिन यदि किसी मुसलमान स्त्री ने केवल बलात्कार का 
आरोप भर लगा दिया तो बिना किसी जांच के हिंदू को जेल में 
दूस दिया जाएगा। इस अधिनियम में स्थापित किया गया है कि 
दंगे हमेशा बहुसंख्यक करते हैं और पीड़ित हमेशा अल्पसंख्यक 
होते हैं। यही नहीं, संघीय ढांचे पर चैट करते हुए यह अधिनियम 
केंद्र को यह शक्ति देती है कि वह जब चाहे दंगे के आरोप में 
राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे | 



































यह पूरा अधिनियम मुसलमानों के हाथों में हिंदुओं के विरुद्ध 
एक ऐसा शस्त्र थमाने का काम करता है, जो भारतीय समाज और 
उसके संघीय ढांचे को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा। डॉ 
सुब्रहमनियन स्वामी ने 24 अक्टूबर 20 को सोनिया गांधी व उनके 
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के विरुद्ध इसे लेकर एक प्राथमिकी भी 
दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि सांप्रदायिक और लक्षियत 
हिंसा निवारण विधेयक बनाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति 
पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हिंदुओं व मुस्लिमों के बीच 
स्थित सांप्रदायिक सौहार्द्र को समाप्त करने का प्रयास है। ताज्जुब 
देखिए कि भाजपा को छोड़कर किसी भी राजनैतिक दल ने देश को 
तोड़ने वाली इस विधयेक का विरोध नहीं किया! 
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a साल में 404 दंगे कराकर समाजवादी पार्टी बन 
गई “amg पार्टी" : 

समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण उसे 
‘amg पार्टी' और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव को 'मौलाना 
मुलायम' तक की संज्ञा दी जाती है! 90 के दशक में अयोध्या 
में कारसेवकों पर गोली चलवा कर मुलायम रातों रात 'मौलाना 
मुलायम' की पदवी पा चुके थे! वर्तमान में उप्र में बेटे अखिलेश 
यादव के नेतृत्व में उनकी ही पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार 
चल रही है। अखिलेश को सत्ता संभाले अभी केवल दो साल ही हुए 
हैं, लेकिन पूरा उ.प्र सांप्रदायिक दंगों की आग में धूं-धूं कर जल 
रहा È| 27 अगस्त 2043 को मुजफ्फरनगर में तिहरे हत्याकांड से 
शुरू हुए सांप्रदायिक दंगे में 62 लोगों की जानें गई थीं और 50 
हजार से अधिक लोग शरणार्थी शिविर में रहने को विवश हुए थे। 
मरने वालों में 42 मुस्लिम व 20 हिंदू शामिल थे। 
विधानसभा चुनाव में मिले मुस्लिम वोटों से गदगद अखिलेश 
यादव ने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक सांप्रदायिक आधार 
पर निर्णय लेना शुरू कर दिया था। सत्ता हासिल करते ही सपा 
ने आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद मुस्लिम युवकों की रिहाई 
पर अमल करना शुरू कर दिया। सपा सरकार की इस हरकत पर 
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था, “आज आप जिन्हें 
रिहा कर रहे हैं, कल को उनका नाम पद्मभूषण पुरस्कार लिए भी 
नामित कर देंगे!” अदालत की कड़ी फटकार के बाद आतंक के 
आरोपी मुस्लिम युवकों की रिहाई तो रुक गई, लेकिन सपा ने दंगा 
राजनीति की शुरुआत कर दी। 











मुजफ्फरनगर दंगा: अखिलेश राज में यह कोई पहला दंगा 
नहीं है, बल्कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार करीब दो 
साल के उनके शासनकाल में 404 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। 
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मुजफ्फरनगर दंगे को भड़काने में उनके कबीना मंत्री आजम खान 
का नाम सामने आ चुका है, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए 
उनके खिलाफ कार्रवाई की कौन कहे, उनसे इस्तीफा तक नहीं 
मांगा गया। 'आजतक' न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में स्थानीय 
थानाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि आजम खान ने पुलिस कार्रवाई 
से रोका था और कहा था कि जो हो रहा है उसे होने दो। 
मुजफ्फरनगर दंगे का सच: जानकारी के मुताबिक, 27 अगस्त 
20i3 को कवाल गांव में एक हिंदू जाट लड़की को एक मुसलमान 
लड़के शाहनवाज ने छेड़ दिया था, जिसके बाद उसके दो भाई 
सचिन व गौरव ने उस पर हमला किया, जिसमें उसकी जान चली 
गईं। इससे गुस्साए स्थानीय मुसलमानों ने गौरव व सचिन की बीच 
सड़क पर ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी। ताज्जुब की बात तो 
यह है कि मुसलमानों की भीड़ उन दोनों भाई की हत्या करने वालों 
को उकसाती रही और धार्मिक उन्माद में नारे लगाती रही । 
जानकारी के लिए बता दूं कि मुजफ्फरनगर व आसपास के 
इलाके में 'लव जेहाद' के नाम पर हिंदू लड़कियों व महिलाओं से 
छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं समाजवादी पार्टी के सत्ता 
संभालते ही तेजी से बढ़ी हैं। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक हिंदू 
जाट लड़की के साथ मुस्लिम युवक शाहनवाज प्रतिदिन छेड़छाड़ 
करता था, जो 'लव जेहाद' की ही परिणति थी। 
दरअसल लव vere’, मुस्लिम युवकों द्वारा गैर इस्लामी 
लड़कियों के साथ शारीरिक व यौन हिंसा से लेकर उन्हें प्रेम में 
फांसने और धर्म परिवर्तन करा कर उनसे शादी करने तक का एक 
सुनियोजित अभियान है, जो लगभग पूरी दुनिया में इस्लाम को 
फैलाने के नाम पर चल रहा है! ट्यूनीशिया के मंत्री लोत्फी बेन Ge 
ने नेशनल कस्टीट्यूट एसेंबली में इससे एक कदम आगे बढ़कर 
कहा कि सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में हमारे यहां की लड़कियां 
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सेक्स जेहाद' का हिस्सा बनी हुई हैं। ट्यूनीशिया की लड़कियां 
सीरिया में लड़ रहे इस्लामी योद्धाओं को तनाव से राहत देने के 
लिए अपना जिस्म परोस रही हैं और वहां से गर्भवती होकर लौट 
रही हैं। ये लड़कियां 'जेहाद-अल-निकाह' यानी “सेक्सुअल होली 
वार' के नाम पर 20 से लेकर t00 मुस्लिम लड़ाकों के साथ हम 
बिस्तर हो रही हैं! 

हां तो, बाद में उ.प्र पुलिस ने सचिन-गौरव नामक उस लड़की 
के दोनों भाईयों की हत्या के आरोप में सात मुस्लिम युवकों को 
गिरफ्तार किया था। इसके बाद शुरू हुआ एक चुनी हुई सरकार का 
'मुस्लिम तुष्टिकरण' अभियान। आरोप है कि उन सातों हत्यारोपी 
को आजम खान के दबाव में रातों रात न केवल छोड़ दिया गया, 
बल्कि See उन दोनों मृत हिंदू भाईयों के परिवार के सात लोगों 
के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। इससे लोगों में काफी 
गुस्सा बढ़ गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई | दंगे की आशंका 
को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी व डीएम ने छापेमारी अभियान 
की शुरुआत की और एक-एक घर की तलाशी ली, जिसमें सपा 
नेता सहित कई मुसलमानों के घर से हथियार और छिपे हुए 
बंगलादेशी युवक मिले | 




















आरोप है कि मुजफ्फरनगर के सपा नगर अध्यक्ष अंसार अली के 
खकरापार मुहल्ले स्थित घर से भी 5 एके-47 राइफल, 24 गैंडग्रेनेड 
और 4 बंग्लादेशी युवक बरामद हुए थे। इस तलाशी अभियान से 
स्थानीय मुसलमानों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसका खामियाजा डीएम 
व एसएसपी को मिला। आरोप के मुताबिक, आजम खान के कहने 
पर तत्काल दोनों का तबादला कर दिया गया। 

स्थानीय लोगों के अनुसार, बाद में इलाके के चार मस्जिद से 
भारी असलहा के साथ कई सारे बंग्लादेशी युवक मिले थे। इसके 
कारण चारों मस्जिदों को सील कर दिया गया था। इससे आजम 
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खान सहित 4 समुदाय के लोग अखिलेश सरकार से बेहद 
नाराज हो उठे | 

इसके बाद मुसलमानों ने 30 अगस्त 2043 को शुक्रवार की नमाज 
के बाद एक पंचायत की, जिसमें कांग्रेस-सपा व बसपा के मुस्लिम 
विधायकों ने सांप्रदायिक भाषण दिए। इसके जवाब में जाटों ने 
7 सितंबर 20:3 को 'बहु-बेटी बचाओ' महापंचायत का आयोजन 
किया। पंचायत से लौटते जाटों पर मुस्लिमों ने एके-47 जैसे 
हथियार से हमला कर दिया। यही नहीं, मुस्लिम महिलाएं उनके 
ट्रैक्टर पर घर के ऊपर से पत्थर बरसातरी रहीं, जिसमें कई जाट 
हिंदू मारे गए। सरकार के दबाव में पुलिस मूकदर्शक बनी रही | 

इलेक्ट्रोनिक मीडिया तो सेक्यूलर बनी हुई थी, लेकिन स्थानीय 
अखबारों ने महापंचायत वाले दिन भड़के दंगे पर रिपोर्ट छापी, 
जिसके मुताबिक “जाटों को बचाने की जगह पुलिस ने कहा कि तुम 
लोग भागो। हम इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 
से हमारे हाथ बंधे हुए हैं।” न्यूज चैनल 'आजतक' ने 47 सितंबर 
2043 को इस ऊपर वाले की पहचान सपा के कद्दावरमंत्री आजम 
खान के रूप में की थी। 

रेत माफियाओं से लोहा लेने वाली आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति 
नागपाल को एक बन रही मस्जिद की दीवार गिराने का आरोपी 
बनाकर तत्काल बर्खास्त करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दंगा 
जब बहुत भड़क गया तो इस पर बयान देने के लिए लखनऊ के 
हज हाउस के बाहर नमाजी टोपी पहनकर मीडिया से मुखातिब 
हुए! उन्होंने जाट की लड़की से छेड़छाड़ में मारे गए शहनवाज 
को सीधा-साधा चाय वाला मुस्लिम युवक बताया जबकि स्थानीय 
मुसलमानों द्वारा मारे गए लड़की के दोनों मृत भाई सचिव व गौरव 
के प्रति संवेदना तक प्रकट नहीं की! इसकी परिणति 45 सितंबर 
2043 को उस समय देखने को मिली जब मुख्यमंत्री अखिलेश दंगा 
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- क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और स्थानीय लोगों ने उन्हें काले 
झंडे दिखाकर रोष प्रकट किया | 

अखिलेश जैसी एक पक्षीय धर्मनिरपेक्षता की बीमारी देश के 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और 
उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी है। बल्कि यह कहूंगा कि कई बार 
तो ये खुद को किसी मुसलमान से भी बड़ा मुसलमान साबित 
करने लग जाते हैं! मुजफ्फरनगर दंगे के 40 दिन बाद भाजपा 
नेता मुख्तार अब्बास नकवी के शब्दों में 'सेक्यूलर टूरिज्म' पर पहुंचे 
मनमोहन-सोनिया-राहुल की तिकड़ी वहां केवल मुस्लिम शरणार्थी 
शिविर में गए और पीड़ित मुसलमानों का हालचाल पूछ कर चलते 
बने | वहीं पास ही पीड़ित हिंदू जाट जनता भी राहत शिविर में रह 
रही थी, लेकिन वहां जाने पर मनमोहन-सोनिया-राहुल को अपनी 
धर्मनिरपेक्षता शायद खतरे में महसूस हुई और वो वहां नहीं गए! 
यही नहीं, जब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह व उससे एक-दो दिन 
पहले उपाध्यक्ष उमा भारती ने शरणार्थी शिविर में जाना चाहा तो 
सपा सरकार ने उन्हें रोक दिया | 




















करीब एक पखवाड़े तक चले इस दंगे में सपा और कांग्रेस 
का मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोधी चेहरा पूरी तरह से सामने 
आ गया। देखा जाए तो सही मायने में आज के हिंदुस्तान में इसी 
धर्मनिरपेक्षता का फैशन भी है! 
सपा की मुस्लिमपरस्त नीतिः अदालत की फटकार, 
आतंकियों की बहार : 

अखिलेश राज में मुजफफरनगर के अलावा, बरेली, प्रतापगढ़, 
मथुरा, फैजाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, भदोई, कानपुर, 
इलाहाबाद और लखनऊ में बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश 
प्रशासन की 'मुस्लिम ued नीति' के कारण ही आतंकी संगठन 
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इंडियन मुजाहिदीन ने वहां मजबूत गढ़ बना लिया है। गृहमंत्रालय 
को भेजी अपनी 276 पेज की रिपोर्ट में एनआईए ने कहा है कि 
लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, फैजाबाद, आजमगढ़, बहराईच, 
बाराबंकी, लखीमपुर खेरी, रामपुर, मुरादाबाद व सहारनपुर जिला 
आतंक का गढ़ बनता जा रहा है, जिससे पूरे देश को खतरा है। 
उ.प्र के कानून व्यवस्था का यह हाल है कि महिलाओं, दलितों और 
बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में भी यह अग्रणी राज्य बन 
चुका È| 

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव 
सरकार की "मुस्लिम परस्त' नीतियों को जोरदार झटका दिया है। 
मुजफ्फरनगर दंगे में प्रभावित लोगों में केवल मुसलमानों के पुनर्वास 
व राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार को जबरदस्त 
फटकार लगाई | 22 नवंबर 2043 को अपने एक निर्णय में सुप्रीम 
कोर्ट ने कहा कि “दंगे में दोनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं, 
न कि केवल मुसलमान | अदालत ने कहा कि इस तरह का निर्णय 
सरकार के पक्षपाती रवैये को दर्शाता है। सरकार का ऐसा आचरण 
समाज को जोड़ने नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम करेंगी |" 
































ज्ञात हो कि उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 
शरणार्थी कैंपों में रह रहे उन मुस्लिम परिवारों को 5 लाख रुपए 
की सहायता राशि दी थी, जिन्होंने राहत शिविर से निकलकर अपने 
गांव में जाने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दंगे से प्रभावित 
व शरणार्थी शिविर में रह रहे हिंदू जाटों के लिए उत्तरप्रदेश सरकार 
ने किसी भी तरह की सहायता राशि नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट 
ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुज्जफर नगर दंगे के लिए जिम्मेवार 
ठहराया है। 








यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले सपा सरकार ने 
'हमारी बेटियां उसका कल' योजना शुरू की थी, जिसमें केवल 
2i0 कपोत पब्लिकेशन हाउस 





अल्पसंख्यक बेटियों को ही 30 हजार रुपए i अनुदान राशि प्रदान 
की जाती है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का 'तथाकथित 
धर्मनिरपेक्ष' स्वरूप केवल मुसलमानों को ही उत्तरप्रदेश की जनता 
मान कर चल रही È! 
बिहार के तीन लाल-लालू, नीतीश और रामविलास : 

नीतीश कुमार: आज कल बिहार में Bayer चैंपियनशिप' 
ट्रॉफी का मैच चल रहा है! बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे 
जीतने के लिए दना-दन जालीदार 'टोपी मार्का' राजनीति कर रहे 
हैं। आज की राजनीति में इसकी पहली पहचान है धर्मनिरपेक्षता का 
ढ़ोंग करते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला करना! नीतीश कुमार ने जनवरी 
2043 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वहां से आते ही उन्होंने नरेंद्र 
मोदी को बहाना बनाया और भाजपा से 47 साल पुराने गठबंधन को 
जून 2043 में तोड़ fear) नीतीश कुमार पर पाकिस्तान का इतना 
अधिक प्रभाव पड़ा कि 7 अगस्त 2043 को पाकिस्तानी सैनिकों द्व 
RI 24-बिहार रेजिमेंट के चार जवानों की हत्या कर दी गई, लेकिन 
पाकिस्तान को खुश करने और अपने मुस्लिम वोटरों को तुष्ट करने 
की गरज से न तो जवानों के शवों को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री 
नीतीश कुमार पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे और न ही उनकी सरकार 
का कोई मंत्री ही वहां पहुंचा! उल्टा उनके मंत्रियों ने कहना शुरू कर 
दिया कि जवानों को तो वेतन ही मिलता है मरने के लिए! अब ऐसी 
'असंवेदनशील धर्मनिरपेक्षता तो पाकिस्तानी प्रभाव और हिंदुस्तान को 
बांटने की सोच का सम्मिलित नतीजा ही हो सकती है! 

नीतीश कुमार के सेक्यूलरवादी सोच की पोल तो उस वक्त ही खुल 
गई जब 7 जुलाई 2043 को बिहार के इतिहास में पहला आतंकी हमला 
बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुआ। महाबोधि मंदिर पर हमले की 
सूचना दिल्ली पुलिस व केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें अक्टूबर-नवंबर 
2042 में ही दे दिया था, लेकिन उसकी सुरक्षा इंतजाम को चौक चौबंद 


साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी 24ł 









































करने और सूचना के आधार पर आतंकियों की धर-पकड़ करने की 
जगह नीतीश कुमार ने उसे निजी सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे छोड़ दिया 
और जब हमला हुआ तो बड़ी ढ़िठाई से कहने लगे कि ऐसे हमले को 
कोई भी रोकने का दावा नहीं कर सकता È! 














महाबोधि मंदिर पर हमले के केवल साढ़े तीन महीने बाद ही 27 
अक्टूबर 2043 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की ‘SHR Voi’ 
में आतंकियों ने दोबारा हमला fear) बोध गया मंदिर परिसर में 
जहां 40 बम रखे गए थे, वहीं पटना के रेलवे स्टेशन से लेकर गांधी 
मैदान के अंदर व बाहर कुल 48 बम रखे गए थे। इन सभी धमाकों 
में देश के सबसे बड़े आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का न 
केवल नाम सामने आया, बल्कि उसके कई आतंकी भी पकड़े गए | 











नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी 'एनआईए' की जांच में पता चला 
कि पूरे बिहार में इंडियन मुजाहिदीन के 44 मॉडयूल बन चुके हैं। 
उत्तरप्रदेश के 'आजमगढ़ मॉड्यूल' की तरह बिहार में 'मधुबनी', 
'दरभंगा', 'समस्तीपुर', और 'अररिया माँड्यूल' के अलावा झारखंड 
का 'रांची मॉड्यूल' भी प्रकाश में आ चुका है। इसका सबसे बड़ा 
सबूत इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य यासीन भटकल की 
बिहार-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी से लेकर लश्कर-ए-तोइबा के 
बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा का बिहार से ही पकड़ा जाना है। 




















जानकार बताते हैं कि "मुस्लिम वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार 

ने पहले भाजपा से नाता तोड़ा और उसके बाद खुफिया एजेंसियों 
से मिले 'लीड' पर आतंकियों के खिलाफ बिहार पुलिस की कार्रवाई 
को पूरी तरह से रोक दिया। यही नहीं, दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र 
की पुलिस ने जब बिहार में छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ा तो 
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि 
इसकी शिकायत भी गृहमंत्रालय से की। यह तो खुफिया एजेंसी ने 
भी माना है कि इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य यासीन 
22 कपोत पब्लिकेशन हाउस 











भटकल की बिहार-नेपाल सीमा से गिरफ्तारी के बाद वह कई घंटे 
तक बिहार पुलिस की गिरफ्त में रहा था, लेकिन बिहार पुलिस ने 
उसे रिमांड पर लेने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि बोधगया में 
बम धमाका हो चुका था और उससे संबंधित पूछताछ होना जरूरी 
था। यदि यासीन भटकल से पूछताछ हो जाती तो संभव है कि 
गांधी मैदान में हुए आतंकी हमले को विफल किया जा सकता था, 
लेकिन बिहार पुलिस से जुड़े सूत्रों की मानें तो बिहार सरकार का 
स्पष्ट आदेश था कि यासीन भटकल को पूछताछ के लिए रिमांड 
पर लेने की जरूरत नहीं है। 

यासीन भटकल को एक आतंकवादी से अधिक बिहार व 
उत्तरप्रदेश सरकार ने मुस्लिम युवाओं का चेहरा बना कर पेश किया 
किया। उत्तरप्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता कमाल 
फार्रुखी ने यासीन की गिरफतारी के तत्काल बाद कहा भी था कि 
'यासीन भटकल को केवल इसलिए गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि 
वह मुस्लिम युवा है। उनके इस बयान पर जबरदस्त आलोचना 
हुई थी, जिसके बाद कमाल Hea को सपा ने निकल दिया N | 
सपा से निकाले जाने के बाद कमाल फारुखी सेक्यूलरिज्म के एक 
नए उभरते खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का 
दामन थाम चुके हैं। 
































नीतीश कुमार की मुस्लिम तुष्टिकरणवादी 'कम्यूनल सोच' ने 
बिहार को आतंकियों का शरणस्थली बना कर रख दिया है। 
एनआईए की जांच में यह सामने आ चुका है कि 27 अक्टूबर 
2043 के बम ब्लास्ट में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समस्तीपुर 
जिला के महासचिव का भतीजा मुख्य मास्टरमाइंड था, बिहार 
सरकार के सांख्यिकी विभाग के एक अधिकारी के घर आतंकियों 
ने पनाह ली थी व उस अधिकारी के बेटे के साथ मिलकर 
गांधी मैदान का मुआयना किया था। इसके अलावा बिहार पुलिस 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 2i3 





से कुछ समय पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए एक डीएसपी ने बम धमाके के 
लिए आतंकियों की भर्ती की थी। ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि 
नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर, सरकार और पुलिस तक मुस्लिम 
तुष्टिकरण के कारण न केवल सांप्रदायिक हो चली है, बल्कि 
राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हैं | 

गृहमंत्रालय ने हाल ही में बिहार सरकार को एक रिपोर्ट भी 
भेजा जिसमें कहा गया है कि वह आतंकियों व नक्सनिलयों पर 
कार्रवाई में कोताही बरत रही है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा 
को खतरा उत्पन्न हो गया है। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद 
कानून व्यवस्था की ओर से आंखें मूंदे रहने के कारण बिहार में 
नक्सलवादी हमले भी लगातार बढ़े S| लेकिन इससे नीतीश कुमार 
को क्या? उनकी पार्टी कभी लश्कर की आतंकी इशरत जहां को 
'बिहार की बेटी' कहकर मुस्लिम वोटों के लिए मुसलमानों के समक्ष 
चारा डालती है तो कभी उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ 
कार्रवाई को रोक कर पूरी मुस्लिम बिरादरी को आतंकवाद से जोड़ने 
और उन्हें खुश करने का प्रयास करती है! 



































मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी wan धर्मनिरपेक्ष सोच के 
कारण बिहार में अचानक से 48 छोटे-बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके 
हैं, जिसमें अगस्त 2043 में नवादा में भड़का दंगा इन Wat सबसे 
बड़ा था। इसके अलावा केवल वर्ष 2073 में ही 460 से अधिक 
छोटी-बड़ी नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सात तो बेहद बड़े 
नक्सली हमले थे। इनमें बड़ी संख्या में पुलिस के जवान व आम 
लोग मारे जा चुके हैं। गया, जमुई, औरंगाबाद और मुंगेर जिला 
नक्सलियों का गढ़ बन चुका È | 











लालू यादवः करोड़ों के चारा घोटाले में सजा पा चुके लालू 
प्रसाद यादव बिहार के नंबर-2 'सेक्यूलर चैंपियन' हैं। लालू सत्ता 
में आए थे भागलपुर दंगे के आरोपियों को सजा दिलाने के नाम 
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पर | 24 अक्टूबर 4989 में भागलपुर में भयंकर दंगा भड़का था, जो 
दो महीने तक चलता रहा था। जिसमें कुल 982 लोग मारे गए 
थे, जिसमें 900 मुसलमान थे। उस वक्त कांग्रेस के सत्येंद्रनारायण 
सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री 
थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने अपनी पुस्तक, 'मेरी यादें, मेरी भूलें 
में इस दंगे के लिए राजीव गांधी पर दोष मढ़ा है। उन्होंने लिखा 
है, “तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के.एस द्विवेदी को दंगा रोकने में 
असफल पाकर मैंने तत्काल स्थानांतरण का आदेश दे दिया था, 
लेकिन राजीव गांधी ने मेरे फैसले को पलटते हुए उनके स्थानांतरण 
को रदद कर दिया था।' अभी तक भागलपुर दंगे में मुश्किल से 
44 लोगों को सजा हो पाई है। 

भागलपुर दंगे को भुनाते हुए ही लालू यादव मुस्लिम व यादव 
समीकरण के सहारे 4990 में सत्ता में आए थे, लेकिन चूंकि अधिकांश 
आरोपी यादव बिरादरी से थे, इसलिए लालू ने इस मामले को ठंडे 
बस्ते में ही डालने का काम किया। यही नहीं, दंगे में दोहरी भूमिका 
निभाने वाले पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने पदोन्नति 
देकर सम्मानित far) हद देखिए कि दंगे के दौरान भागलपुर के 
आरक्षी महानिरीक्षक आईजी रहे दोहरा को लालू यादव ने राज्य 
के प्रशासन की बागडोर ही सौंप दी और उन्हें पुलिस महानिदेशक 
यानी डीजी बना fear! 


जिन तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक द्विवेदी पर दंगा नियंत्रण में 
असफल रहने का आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा 
ने लगाया था, उन्हें अवर आरक्षी महानिरीक्षक बनाकर लालू प्रशासन 
ने पदोन्नति दे दिया और मुसलमानों के जख्म पर नमक छिड़कने 
का काम किया! 



































रामविलास पासवान: बिहार के 'सेक्यूलर चैंपियन' नंबर-3 
रामविलास पासवान हैं। पासवान गुजरात दंगा-2002 के वक्त 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 2i9 


वाजपेयी सरकार में मंत्री बने रहे थे, लेकिन जब मंत्रालय विस्तार 
में उन्हें मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिला तो अचानक उन्हें भाजपा 
सांप्रदायिक लगने लगा और उन्होंने खुद को उस सरकार से अलग 
कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी-खासी सीट लाकर 
वह 7 मार्च 2005 को इस जिद पर अड़ गए कि बिहार में कोई 
मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार को राष्ट्रपति शासन में झोंक 
दिया । मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए चुनाव के दौरान वह अपने साथ 
तालिबान के पूर्व कमांडर आतंकी ओसामा बिन लादेन के डुप्लीकेट 
को लिए gad थे ताकि मुसलमान उन्हें वोट दे दें। अब इसे विकृत 
सेक्यूलरिज्म ही तो कहेंगे, जिसमें पूरे मुस्लिम समुदाय को एक 
आतंकी से जोड़कर आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जाती 
है ताकि वो खुश हो जाए और उन्हें वोट दे दे! 

राजस्थान: राजस्थान में कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 
सरकार के पूरे कार्यकाल में 46 दंगे हुए थे। सितंबर 2044 में 
गोपालगढ़ में भड़के सांप्रदायिक दंगे में 40 मुसलमान मारे गए 
थे। गोपालगढ में दंगा भड़काने में कांग्रेस के ही विधायक जाहिदा 
खान का नाम सामने आ चुका है। अशोक गहलोत के शासन में 
गोपालगढ़, उदयपुर, सांगनेर, मकराना, डुंगरपुर, टोंक बुरी तरह से 
संप्रदायिक हिंसा का शिकार रहा था। 




















अशोक गहलोत की सरकार में मुसलमान इस कदर पीड़ित 
रहे कि 8 दिसंबर 2042 को जब ईवीएम मशीन खुला तो उनका 
राजस्थान से सूपड़ा ही साफ हो गया! राजस्थान में केवल दो 
मुस्लिम विधायक ही जीत कर आए हैं और वो दोनों भाजपा की 
टिकट पर जीत कर आए हैं। इससे जाहिर होता है कि मुसलमान 
अब कांग्रेस का वोट बैंक बनकर रहने को तैयार नहीं है। उसे भी 
विकास चाहिए | 
महाराष्ट्रः महाराष्ट्र में कांग्रेस व शरद पवार की राष्ट्रवादी 
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कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। पिछले दो दशक में महाराष्ट्र देश 
में दंगों के मामले में उ.प्र के बाद दूसरे नंबर का राज्य रहा है। 
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले दशक के मुकाबले 
इस दशक में दंगों के मामले में 58 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 
2043 में धुले में हुए सांप्रदायिक दंगे में तीन लोगों की जान चली 
गई थी जबकि 440 लोग घायल हो गए थे। इसी धुले में 2008 में 
हुए दंगे में 20 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2042 में जलगांव 
में हुए दंगे में भी तीन लोग मारे गए थे। 

दंगों पर नियंत्रण में असफल रही महाराष्ट्र सरकार आगामी 
विधानसभा व लोकसभा चुनाव के मददेनजर मुसलमानों को लुभाने 
की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। मदरसों के आधुनिकीकरण 
के नाम पर चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 
अभी राज्य में करीब तीन हजार मदरसे हैं जिन्हें यह अनुदान दिया 
जाएगा | 
































पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार तो 
मुस्लिम तुष्टिकरण में देश में सबसे आगे निकल गई है। हालांकि 
कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके मुस्लिम तुष्टिकरण पर काफी हद 
तक लगाम लगाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी के राज्य 
में करीब 29 फीसदी मुसलमान हैं। इन्हें रिझाने के लिए ममता 
की सरकार ने राज्य के हर मरदरे व मस्जिद के इमामों को 
प्रति महीने 2000 रुपए और अजान देने वालों को 400 रुपए 
का भत्ता देने की घोषणा की थी। अदालत ने कहा कि यह 
भत्ता संविधान के अनुच्छेद-44 और 5 के खिलाफ है, जो यह 
कहता है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के 
आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 























दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 
मुस्लिम तुष्टिकरण का यह पाखंड अप्रैल 2042 में शुरू किया था, 
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जिससे सरकारी a पर 426 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ 
पड़ रहा था जबकि राज्य के अन्य खर्चे के लिए वह केंद्र सरकार 
के समक्ष हाथ पसार रही efi! 

सरकार में आते ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को बढ़ाकर चार लाख 
से 22 लाख करना हो या मदरसा शिक्षा बोर्ड का बजट 450 करोड़ 
से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए करना हो, वह सबकुछ वोट बैंक 
के लिए करती चली गई हैं। हद देखिए कि 2 फरवरी 2043 को 
पश्चिम बंगाल के जयनगर, कुलताली व बासंती थाना क्षेत्र के पांच 
से अधिक गांवों में स्थानीय व बंग्लादेशी मुसलमानों ने करीब 200 
हिंदू घरों पर हमला बोला, उनके घर व दुकान में लूटपाट की और 
घर को आग लगा दिया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी 
दंगाई के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई। 
वामपंथी शासन की नृशंसता का गवाह नंदीग्राम : 

देश में चिल्ला-चिल्ला कर, अखबारों में लेखन कर और 
न्यूज चैनलों के स्टूडियों में 'चकल्लस' कर “धर्मनिरपेक्षता की 
ठेकेदारी' करने वाले वामपंथियों के पूर्व शासन वाले पश्चिम 
बंगाल के नंदीग्राम की घटना को कौन भूल सकता है? वर्ष 
2007 में मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार ने 
इंडोनिया की एक विदेशी कंपनी 'सलीम ग्रुप' को फैक्ट्री लगाने 
के वास्तै जमीन देने के लिए अपनी ही जनता पर गोलियों 
की बौछार करवा दी थी। नंदीग्राम की 40 हजार एकड़ जमीन 
अधिगृहित कर सरकार इस इंडोनेशियाई कंपनी को देना चाहती 
थी, जिसका वहां के ग्रामीणों ने विरोध far) इससे गुस्साए 
वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के आदेश पर 
पश्चिम बंगाल के 3000 पुलिसकर्मियों ने 2000 से अधिक निर्दोष 
ग्रामीण किसानों, महिलाओं और बच्चों पर गोलीबारी की, जिसमें 
44 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना 
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में 70 से अधिक लोग घायल हुए थे और 3500 से अधिक को 
राहत शिविर में रहना पड़ा था। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वामपंथी 
पत्रकारों से भरी हमारी मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को ठंडे बस्ते 
में डालने की कोशिश की | अरसे तक यहां की पूरी खबर से देश 
की जनता अनजान बनी रही। वैसे भी पश्चिम बंगाल के वामपंथी 
शासनकाल में 58 हजार से अधिक राजनैतिक हत्या का इतिहास 
है, लेकिन इसे भी सेक्यूलरिज्म, प्रगतिशीलता जैसे भारी-भरकम 
शब्दों की आड़ में वामपंथी पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने देश की 
जनता से छुपा रखा है! 





जम्मू-कश्मीर: कश्मीर घाटी से 90 के दशक में लाखों हिंदू 
कश्मीरी पंडितों को भगाने और कत्लेआम के बाद अब जम्मू से भी 
हिंदुओं को भगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगस्त 2023 
में जम्मू के किश्तवाड़ में रामजान के बाद शुक्रवार की नमाज को 
हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। करीब 500 स्थानीय मुसलमान 
नमाज के बाद पाकिस्तान का झंडा लेकर आ गए और पाकिस्तान 
जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे स्थानीय हिंदू युवक उत्तेजित 
हो गए और देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरु हो गया। 
आरोप है उस वक्त जम्मू-कश्मीर के गृहमंत्री राज्यमंत्री व स्थानीय 
विधायक सज्जाद किचलू भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने स्थानीय 
मुस्लिम युवकों को दंगे के लिए भड़काया। इस मामले में केवल 
भाजपा ने उठाया। वर्ना तथाकथित सेक्यूलर दल और हमारी 
सेक्यूलर मीडिया के कारण देश कभी हिंदुओं पर हो रहे हमले के 
बारे में नहीं जान पाता! 























जम्मू में अलगाववादी मानसिकता का पता इसी से चलता है कि 
दंगे के शिकार घायल हिंदुओं को वहां के सरकारी अस्पतालों के 
डॉक्टर इलाज के लिए मना कर रहे थे। वह तो सेना के हस्तक्षेप 
के बाद उनका इलाज संभव हो सका! अनुमान है कि सैकडों हिंदू 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी 29 





किश्तवाड़ छोड़ चुके हैं। हिंदुओं के घरों, दुकानों व कारोबार को 
चुन-चुन कर निशाना बनाया गया था। कइयों की जान चली गई। 
लेकिन केंद्र व राज्य सरकार, मीडिया व तथाकथित बुद्धिजीवियों 
की चुप्पी के कारण देशवासियों को वहां के सही हालात का पता 
शायद ही कभी चल पाए! 








दक्षिण भारत के राज्य: दक्षिण के केरल, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक 
राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी वोट बैंक के कारण 
मुस्लिम तुष्टिकरण को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्ता 
संभालते ही कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए 
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा कर्नाटक में लागू गो हत्या प्रतिबंध 
कानून को समाप्त कर दिया है। कनार्टक में सांप्रदायिक हिंसा की 
54 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें करीब चार लोगों की जान गई हैं। 











दक्षिण के दूसरे राज्य केरल में जम्मू कश्मीर व आसाम की तरह 
हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग 
की संयुक्त सरकार है। वही मुस्लिम लीग जिसके कारण भारत का 
बंटवारा और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। मुस्लिम तुष्टिकरण के 
लिए कांग्रेस ने उससे गठजोड़ कर रखा है। पिछले साल मुस्लिम 
लीग के दबाव में सरकार ने मुस्लिम निकाह के मामले में भारी 
बदलाव किया। सरकार ने 44 जून 2043 को एक सर्कुलर जारी 
कर कहा कि 48 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की और 2 
साल से कम उम्र के मुस्लिम युवक का निकाह वैध होगा। मतलब 
मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों को बाल विवाह अधिनियम 
से बाहर रखा गया है और उन्हें नाबालिग विवाह के लिए मंजूरी 
दे दी गई है। 
केरल में “पॉपुलर Pe ऑफ इंडिया' नामक संगठन ने मुस्लिमों 
की हरी सेना खड़ी कर ली है, जिसमें मुस्लिम युवकों को हथियार 
चलाने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके पास से अत्याधुनिक 
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हथियार व विदेशी करेंसी लगातार बरामद हो रहे हैं। एनआईए की 
हालिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के मलप्पुरम जिला का कोंडोट्टी 
इलाके में सिमि और इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल पूरी तरह से 
विकसित हो गया है और यह लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों की 
भर्ती का केंद्र बनता जा रहा है। 

केरल की धर्मनिरपेक्षता का आलम यह है कि कोयंबटूर बम 
ब्लास्ट के मुख्य आरोपी व जेल में बंद अब्दुल नासिर मदानी के लिए 
46 मार्च 2006 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया 
कि उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। 44 फरवरी 4998 को कोयंबटूर में 
हुए बम ब्लास्ट में 58 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद 
उसकी रिहाई के लिए एक विधानसभा प्रस्ताव पारित करता है तो 
समझिए कि हमारा देश आखिर किस खतरनाक धर्मनिरपेक्षता की 
ओर बढ रहा है? 








केरल में कुछ समय पूर्व वहां के हाईकोर्ट के जज कमाल पाशा 
ने देश के मुसलमानों से समान नागरकि संहिता अपनाने के लिए 
विचार करने को कहा तो जगह-जगह उनका विरोध शुरू हो गया 
था। विरोध करने वालों में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनेतिक जमात 
के नेता भी शामिल थे। 

दक्षिण के बड़े राज्य आंध्रप्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिसका 
गठजोड़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से है। असरुद्दीन ओवैसी व 
उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इसी पार्टी से हैं। असरुद्दीन ओवैसी 
वही है, जिसने यह घोषणा की थी कि केवल 5 मिनट के लिए 
पुलिस व सेना हटा लिया जाए तो वह हिंदुओं का हिंदुस्तान से 
सफाया कर देगा। 

इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उसी रजाकरों की पार्टी है, जिसके 
प्रमुख कासिम रिजवी ने आंध्रप्रदेश का भारत में विलय को नामंजूर 
कर दिया था। तब वह हैदराबाद के निजाम का प्रमुख सलाहकार 
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था। सरदार पटेल पर दबाव बनाने के लिए इन्हीं रजाकरों ने 
हैदराबाद सहित पूरे आंध्र में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार 
दिया था | 








आज कांग्रेस पार्टी इसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ 
मिलकर मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए तिरुपति में इस्लामिक 
यूनिवसिर्टी स्थापित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इस 
कदर सांप्रदायिक सोच से भरी हुई पार्टी है कि अब उसकी 
नजर आंध्र के तिरुपति मंदिर, महराष्ट्र के शिर्डी साई मंदिर, 
मुंबई के सिद्धिविनायक व केरल के पद्मनाभास्वामी मंदिर के 
सोने के भंडार पर लगी हुई है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इन 
मंदिरों से सोने को नकद में परिवर्तित करने पर राय मांगी 
है। लेकिन इनकी कुत्सित सेक्यूलरिज्म देखिए कि देश के 
चर्च और मस्जिदों के साथ इस बारे में धर्मनिरपेक्ष व्यवहार का 
ख्याल रखा गया Èl 











29 मार्च 2043 को आंध्रप्रदेश में संगारेडडी शहर में भड़के दंगे 
में वहां से कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री किरण रेडडी के बेहद 
नजदीकी जयप्रकाश रेडडी के शामिल होने की पुष्टि हुई थी | इसके 
अलावा इसमें एमआईएम के विधायक अकबरुददीन ओवैसी और 
कांग्रेस के पूर्व सांसद नरेंद्र के बेटे जितेंद्र पर भी दंगा भड़काने का 
आरोप लगा था। वहां दंगे के शुरुआत केवल इस बात को लेकर 
हो गई कि मुस्लिम इलाके के एक साइबर केफे में भगवान राम की 
तस्वीर लगी थी। 

आंध्रप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री की मुस्लिम तुष्टिकरण पर 
अदालत भी फटकार लगा चुकी है। आंध्रप्रदेश की किरण रेडडी 
सरकार ने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल से रह चुके मुस्लिम 
युवकों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी और बड़ी संख्या में 
बाहर निकले मुसलमान कैदियों को मुआवजा भी दे दिया। इस पर 
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= ने रोक लगा दिया और कहा कि आपने इससे पहले कितने 
लोगों को मुआवजा दिया है? 


निष्कर्ष : 

वास्तव में वोट के लिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल कटटरपंथी 
मुसलमानों की हर अनुचित मांग के लिए हामी भरते जा रहे हैं। 
मुल्ला-मौलवी भी मुस्लिम समाज का विकास होते नहीं देखना 
चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर शायद वो मुस्लिमों को हांक नहीं 
पाएंगे! मुस्लिम भी अपनी गरीबी और अशिक्षा को मजहबी पहचान 
बना चुका है। भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज लिखते हैं, 
“शाहबानो प्रकरण मध्यकालीन मानसिकता में जकडे मुस्लिम समाज 
को आधुनिक समय के साथ जोड़ने का अवसर लेकर आया था, 
किंतु राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम समाज की उदारवादी 
आवाज का गला घोंट कर कठमुल्लों का साथ दिया। संविधान 
संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ही पलट दिया गया | 
इससे मुस्लिम समाज का कितना भला हुआ"? 
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कांग्रेस की आखिरी उम्मीद, अमेरिकी 
ब्रेन चाइल्ड' अरविंद केजरीवाल! 


कैसे और क्यों बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को? 
अरविंद केजरीवाल का उभार और अमेरिका का हथियार उद्योगी 


भारत में राजनेतिक अस्थिरता के लिए विदेशी फंडिंग का 
खेल। 





कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ 
गिरोह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)' ने घोर सांप्रदायिक 
'सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम' का ड्राफ्ट 
तैयार किया है| एनएसी की एक प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ 
मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ 
की कार्यप्रणाली समझी और फिर 'परिवर्तन' नामक एनजीओ से 
जुड़ गए । वर्ष 2006 में 'परिवर्तन' में काम करने के दौरान ही उन्हें 
अमेरिकी 'फोर्ड फाउंडेशन' व "रॉकफेलर ब्रदर्स ws’ ने उभरते 
नेतृत्व के लिए रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार दिया, जबकि उस वक्त 
तक अरविंद ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था, जिसे उभरते 
हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके! इस पुरस्कार को पाने से पहले 
अरविंद गुपचुप तरीके से अमेरिका गए थे। अपने उस अमेरिकी 
प्रवास पर वह अब तक चुप्पी साधे हैं । 

















अमेरिकी पुरस्कार में मिले धन से अरविंद ने 49 दिसंबर 2006 
को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन (पीसीआरएफ) नामक संस्था 
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का गठन किया और अपने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया के 
एनजीओ 'कबीर' से जुड़े। 'कबीर' का गठन इन दोनों ने वर्ष 2005 
में किया था। 
अरविंद को समझने से पहले 'रेमॉन मेग्सेसाय' को 
समझ लीजिए : 

अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी 
खुफिया ब्यूरो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 'सीआईए' अमेरिका की 
मशहूर कार निर्माता कंपनी 'फोर्ड' द्वारा संचालित 'फोर्ड फाउंडेशन' 
एवं कई अन्य फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है | 4953 
में फिलिपिंस की पूरी राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे 
में ले लिया था। भारतीय अरविंद केजरीवाल की ही तरह सीआईए 
ने उस वक्त फिलिपिंस में 'रेमॉन मेग्सेसाय' को खड़ा किया था और 
उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था| अरविंद केजरीवाल की 
ही तरह 'रेमॉन मेग्सेसाय' का भी पूर्व का कोई राजनेतिक इतिहास 
नहीं था। रेमॉन मेग्सेसाय' के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को 
पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने 
में प्रचार के जरिए उनके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘ofa निर्माण' से 
लेकर उन्हें 'नॉसियोनालिस्टा uel का उम्मीदवार बनाने व चुनाव 
जिताने के लिए करीब 30 मिलियन डॉलर खर्च किया था। इसमें 
एक मिलियन डॉलर सीआईए ने और बांकी की रकम फिलिपिंस में 
अपना हित साधने वाले अमेरिकी कंपनियों व कारोबारियों ने चंदे के 
रूप में दिया था| 


















































तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की निगरानी में इस 
पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी Weds लैंडस्ले' 
ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 4972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए 
गए एक साक्षात्कार में हुई थी। ठीक अरविंद केजरीवाल की ही 
तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा गया और ‘si 
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ट्रिक्स' के जरिए विरोधी नेता और | के तत्कालीन राष्ट्रपति 
'एलपीडो क्वायरिनो' की छवि धूमिल की गई । यह प्रचारित किया 
गया कि क्वायरिनो भाषण देने से पहले ड्रग लेते हैं| रेमॉन मेग्सेसाय 
की 'गढ़ी गई ईमानदार छवि' और क्वायरिनो की 'कुप्रचारित पतित 
छवि' ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत दिला दी 
और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था! 
'रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार का आखिर खेल क्या है? 
चलिए आगे बढ़े हैं, उन्हीं 'रेमॉन मेग्सेसाय' के नाम पर एशिया 
में अमेरिकी नीतियों के पक्ष में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार 
करने वालों, अपने देश की नीतियों को अमेरिकी हित में प्रभावित 
करने वालों, भ्रष्टाचार के नाम पर देश की चुनी हुई सरकारों को 
अस्थिर करने वालों को अमेरिकी wis फाउंडेशन' व "रॉकफेलर 
ब्रदर्स फंड' मिलकर अप्रैल 4957 से रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार प्रदान 
कर रहे हैं और इसे एशिया के 'नोबल पुरस्कार' के रूप में प्रचारित 
कर रखा है। आम आदमी पार्टी" के संयोजक अरविंद केजरीवाल 
को वही रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए 
फंडिंग करने वाली उसी 'फोर्ड फाउंडेशन' ने उनके व 'आम आदमी 
पार्टी' के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया के एनजीओ 'कबीर' 
को फंडिंग की है! 

'कबीर' में अमेरिका की एक संदिग्ध शोधार्थी शिमिरित ली 
वर्ष 2040 में आकर काम कर चुकी हैं। शिमिरित ने ही भारत में 
आंदोलन का पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। वह दुनिया के जिन भी देशों 
में सक्रिय हुई वहीं सत्ता के विरुद्ध आंदोलन हुआ है। उसे सीआईए 
का एजेंट माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि उसके लिए 
फोर्ड फाउंडेशन ही फंडिंग कर रही È| 

अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन और एनजीओ 'कबीर' के बीच 
गैरकानूनी संबंध का पता हाल ही में गृहमंत्रालय के एक रिपोर्ट 
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से भी उजागर होता है। औपचारिक रुप से 'कबीर' का ora पंजीकरण 
अगस्त 2005 में हुआ है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन की मेहरबानी 
देखिए कि बिना पंजीकरण के ही 'कबीर' को जुलाई 2005 में फंड 
उपलब्ध करा दिया गया AT | कानूनन किसी एनजीओ या संस्था को 
विदेशी फंड उसके "०९५ पंजीकरण के तीन साल बाद ही मिल सकता है, 
लेकिन यहां तो पूरा खेल ही अमेरिका के हित में उसके ही पैसे से 
खेला जाना था, इसलिए केजरीवाल एंड कंपनी को पहले ही फंड 
उपलब्ध करा दिया गया था। यही नहीं अमेरिका व अरविंद के इस 
खेल में केंद्र सरकार भी शामिल थी। गृहमंत्रालय ने भी गैर Fora पंजीकृत 
'कबीर' को जून 2005 में ही विदेशी फंडिंग लेने की इजाजत दे दी 
थी, जो अमेरिका-अरविंद व यूपीए सरकार की सम्मिलित साजिश 
को दर्शाता है! 


भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने के लिए अमेरिकी 
फॉर्मूला : 




















भारत में इस समय अरविंद केजरीवाल को ‘won हरिश्चंद्र की 
संतान' और नरेंद्र मोदी को पहले सांप्रदायिक ठहराने और अब एक 
लड़की की जासूसी कराने का जो खेल मीडिया-एनजीओ-कांग्रेस 
का महागठजोड़ खेल रही है वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए 
व जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन 'एफबीआई' के ही 
'डर्टी ट्रिक्स' का तरीका है, जिसे मोदी को केंद्र में आने से रोकने 
के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मोदी ने वर्ष 2005 से ही 
अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन बार-बार 
उन्हें 'अमेरिका नहीं देगा वीजा' का कुप्रचार, सीआईए द्वारा मोदी के 
खिलाफ राष्ट्रीय-अंत्तरराष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे “डर्टी ट्रिक्स' 
का हिस्सा है। भारतीय जनमानस पर इसका असर होता न देखकर 
अमेरिका ने दूसरे चरण की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। 
इसके तहत सीआईए ने मोदी की 'सामर्थ्य' ईमानदारी की काट के 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 227 
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लिए अरविंद केजरीवाल को और उनके 'सम्मान' को चैट पहुंचाने 
के लिए 'जासूसी प्रकरण” को अपने 'पालतू भारतीय नेटवर्क' के 
जरिए उछाला है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश सिन्हा 
कहते हैं, “डर्टी ट्रिक्स के जरिए दुनिया भर के लोकतंत्र को 
बंधक बनाने का खेल अमेरिका शुरू से ही खेलता रहा है। अमेरिकी 
जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व निदेशक हवर i924 से लेकर मृत्यु 
पर्यंत वर्ष 4972 तक इसी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने 
पद पर बने रहे थे। अमेरिका के हर राजनीतिज्ञ की वह जासूसी 
कराते थे और फिर सत्ता के पक्ष में उस डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल 
करते |" 

भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और 
मीडिया में विदेशी फंडिंग : 

'फोर्ड फाउंडेशन' के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक 
“कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 4 लाख 72 
हजार डॉलर एवं वर्ष 2008 में 4 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का 
फंड दिया गया।” यही नहीं, 'कबीर' को Sa दूतावास' से भी मोटी 
रकम फंड के रूप में मिली है। अमेरिका के साथ मिलकर नीदरलैंड 
भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में 
अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां के एनजीओ को 
जबरदस्त फंडिंग करती है| 






























































अंग्रेजी अखबार 'पॉँयनियर' में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक 
डच यानी नीदरलैंड दूतावास अपने ही एक एनजीओ 'हिवोस' के 
जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे 
विभिन्न भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2072 के बीच लगभग 
43 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की फंडिंग कर 
चुका है। इसमें अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल È | मजे 
की बात देखिए कि 'हिवोस' को भी अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग 
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करती है। आपको याद होगा, चौथे अध्याय में जस्टिस आफताब 
आलम की बेटी शाहरुख आलम व तीस्ता सीतलवाड़ की फंडिंग में 
इसी 'हिवोस' संस्था के नाम का उल्लेख आ चुका है! 





डच एनजीओ 'हिवोस' दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल 
उन्हीं एनजीओ को फंडिंग करती है, जो अपने देश व वहां के 
राज्यों में अमेरिका व यूरोप के हित में काम करते हैं। इसके लिए 
मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई 
देशों की मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय 
देशों ने 'पनोस' नामक संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया 
में इस समय 'पनोस' के आधा दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। 
और ताज्जुब देखिए कि 'पनोस' को भी फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग 
होती है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार 
के पीछे इसी 'पनोस' नामक संस्था की फंडिंग काम कर रही है। 
'सीएनएन-आईबीएन' व 'आईबीएन-7' चैनल के प्रधान संपादक 
राजदीप सरदेसाई 'पॉपुलेशन काउंसिल' नामक संस्था के सदस्य 
हैं जिसकी फंडिंग अमेरिका की वही "रॉकफेलर ब्रदर्स' करती है 
जो रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार के लिए 'फोर्ड फाउंडेशन' के साथ 
मिलकर फंडिंग करती है। इसी आईबीएन-7 के पूर्व प्रबंध संपादक 
आशुतोष पत्रकार के रूप में अरविंद केजरीवाल के लिए अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रवक्ता की भूमिका निभाते-निभाते, भेद खुलने पर 'आम 
आदमी पार्टी' में शामिल हो चुके हैं। यह अरविंद-मीडिया गठजोड़ 
को समझने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है! 



































माना जा रहा है कि 'पनोस' और "रॉकफेलर ब्रदर्स फंड' की 
फंडिंग का ही यह कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी 
चैनल 'सीएनएन-आईबीएन' व हिंदी चैनल 'आईबीएन-7' न केवल 
अरविंद केजरीवाल को Wee’ में सबसे आगे रही हैं, बल्कि 2I 
दिसंबर 20:3 को 'इंडियन ऑफ द ईयर' का पुरस्कार भी उन्हें 
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प्रदान किया È| | ऑफ द ईयर' के पुरस्कार की प्रयोजक 
कंपनी 'जीएमआर' जमीन घोटाले में घिरी है। 








'जीएमआर' के स्वामित्व वाली 'डायल' कंपनी ने देश की 
राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित 
करने के लिए यूपीए सरकार से महज i00 रुपए प्रति एकड़ के 
हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा 

परीक्षक 'सीएजी' ने 47 अगस्त 2042 को संसद में पेश अपनी 
रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के 
कारण सरकारी खजाने को लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना 
लगा है। इतना ही नहीं, रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल 
करने के कारण ही मालदीव सरकार ने अपने देश में निर्मित हो रहे 
माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया था। तात्पर्य 
यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय मीडिया और यहां यूपीए 
सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों ने मिलकर 
अरविंद केजरीवाल को 'गढ़ा' है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर 
आपको पता चलेगा | 
































"जनलोकपाल आंदोलन' से 'आम आदमी पार्टी' तक 
का शातिर सफर : 





विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी 
हित में अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को 
अस्थिर करने के लिए 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' का नारा देते हुए 
वर्ष 204 में 'जनलोकपाल आंदोलन' की रूप रेखा खिंची | इसके 
लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग किया गया, लेकिन 
बाबा रामदेव इन सभी की मंशाओं को समझ गए थे। स्वामी रामदेव 
के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के 
सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता 
हासिल करने वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने देश की 
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a दिल्‍ली से उत्तर भारत में 'लॉच' कर दिया। अन्ना हजारे 
को अरिवंद केजरीवाल की मंशा उस वक्त समझ में आई जब उन्होंने 
देखा कि उनके आंदोलन में जनता से आने वाला चंदा और उनके 
नाम से जारी एसएमएस कार्ड का पैसा अरविंद केजरीवाल अपने 
एनजीओ 'पीसीआरएफ' में जमा कर रहे हैं। अन्ना के पूर्व ब्लॉगर 
राजू पारूलकर ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उस चंदे से करीब 
200 करोड़ की रकम इकड्ठी हुई थी, जिसमें से केजरीवाल व उसके 
साथियों ने अन्ना को केवल 2 करोड़ की रकम देनी चाही, जिसे 
लेकर अन्ना-अरविंद के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। अरविंद के 
लोगों ने इस विवाद को मोबाइल में कैद कर इसकी सीडी बना ली | 
इसके बल पर केजरीवाल अन्ना को ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने 
अन्ना को धमकी दी कि कि यदि आपने अपना मुंह खोला तो आपके 
द्वारा पैसा मांगने की बात मीडिया को बता दूंगा। इससे आपकी 
'सर्वस्व त्याग' वाली छवि समाप्त हो जाएगी। अपनी छवि भंग होने 
के डर से अन्ना खामोश हो गए, हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 
के वक्त अन्ना ने इसे लेकर अरविंद को पत्र भी लिखा था, जिसका 
सीधे जवाब देने को जगह अरविंद ने 'मीडिया ट्रिक्स' का इस्तेमाल 
करते हुए अन्ना को झूठा ठहराने की कोशिश की थी। इससे पूर्व 
राजू पारुलकर ने 49 अक्टूबर 2042 में अरविंद व मनीष सिसोदिया 
एवं उनके एनजीओ की फंडिंग व उसकी कार्यप्रणाली के खिलाफ 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर किया 
था, जिस पर अरविंद ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया | 
























































आगे बढ़ते हैं..! अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी 
'आम आदमी पार्टी' खड़ा करने में कामयाब हो चुके थे। जनलोकपाल 
आंदोलन के पीछे WS फाउंडेशन' के फंड को लेकर जब सवाल 
उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने 
मुख्यालय के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से 
'कबीर' व उसकी फंडिंग का पूरा ब्यौरा ही हटा दिया। लेकिन 
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उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 3 अगस्त 204 को फोर्ड 
के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने 'बिजनस स्टैंडर' अखबार में 
एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड 
फाउंडेशन ने 'कबीर' को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की 
फंडिंग की है। स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह 
मामला पूरी तरह से दबने से बच गया और अरविंद का चेहरा कम 
संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ गया। 
सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था 'आवाज' की 
ओर से भी अरविंद केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए 
फंड उपलब्ध कराया गया था| डॉ सुब्रह्मनियन स्वामी के मुताबिक 
इस 'आवाज' ने दिल्‍ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद 
केजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी' को फंड उपलब्ध कराया È | 
सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देशों की सरकार को अस्थिर करने 
के लिए अमेरिका की इसी 'आवाज' संस्था ने वहां के एनजीओ, 
ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद 
को बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को 
प्रभावित करने के लिए अमेरिकी संस्था जिस 'फंडिंग का खेल' खेल 
खेलती आई हैं, भारत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 
'आम आदमी पार्टी' उसी की देन हैं। 
सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल'शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व 
मनीष सिसोदिया के एनजीओ व उनकी 'आम आदमी पार्टी' में 
चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी फंडिंग की पूरी जांच के लिए 
दिल्‍ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है। वकील 
एम.एल.शर्मा कहते हैं कि 'फॉरेन कट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2040' 
के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति 
लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च करने के लिए 
निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी 
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नागरिक या संस्था चुनावी चंदे या फंड जरिए भारत की संप्रभुता 
व राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह 
कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल व उनकी 
टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा रामदेव के 
खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली 
यूपीए सरकार द्वारा अरविंद व उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई 
न करना यह दर्शाता है कि वह अपने राजनैतिक फायदे के लिए 


अरविंद केजरीवाल को प्रोत्साहन दे रही 
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कि. 


अमेरिकी 'कल्चरल कोल्ड वार' के हथियार हैं अरविंद 
कंजरीवाल : 














फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने 
की अमेरिका व उसकी खुफिया एजेंसी 'सीआईए' की नीति को 
'कल्चरल कोल्ड वार' का नाम दिया गया है। इसमें किसी देश 
की राजनीति, सरकारी योजनाओं व वहां के लोकतंत्र को अपने 
वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे 
जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह 
से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल 
ने 'सेक्यूलरिज्म' के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से 
'भारत माता' की तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश 
में भारत माता के अपमान को 'सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल gor 
समझा जाता है, इसलिए वामपंथी बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे 
अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता साबित करने में सफल रही | 
































एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल 
निकला और 'आम आदमी पार्टी' के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल 
कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का सुझाव दे दिया। इसके बाद 
प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून 
को हटाने की मांग करते हुए कह दिया कि सेना ने कश्मीरियों 
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को इस कानून के जरिए a रखा है। इसके उलट हमारी सेना 
यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो 
अलगाववादी कश्मीर में हावी हो जाएंगे । 

अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह 
से पाकिस्तान के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना 
सैन्य व निगरानी केंद्र स्थापित कर सके। यहां से दक्षिण-पश्चिम, 
दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर नजर रखने में उसे आसानी होगी | 
आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण पहले से ही अमेरिका के हित 
में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कहते रहे हैं। अब जब 
उनकी 'अपनी' राजनैतिक पार्टी हो गई है तो वह इसे राजनैतिक 
रूप से अंजाम देने में जुट गए हैं। 

8 दिसंबर 20:3 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव 
में 28 सीटें जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद 
केजरीवाल व उनकी पार्टी द्वारा आम जनता को अधिकार देने के 
नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला गया, वह काफी हद 
तक देश में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए खेले गए खेल का 
परीक्षण था| सवाल उठने लगा है कि यदि देश में आम आदमी पार्टी 
की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत संग्रह कराते हुए 
उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा? 
अमेरिका के हथियार उद्योग के लिए अस्थिर कश्मीर 
व नक्सल आंदोलन जरूरी है : 

अमेरिका दुनिया के हर देश के लोकतंत्र को अपने हथियार 
उद्योग के लिए बंधक बनाने का खेल प्रथम विश्व युद्ध के समय से 
ही खेल रहा है! आर्थिक महाशक्ति अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था 
में हथियार उद्योग की भागीदारी करीब 60 फीसदी है। अरविंद 
केजरीवाल को 'रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार देने वाले अमेरिकी कंपनी 
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'फोर्ड' की सामाजिक इकाई फाउंडेशन' वैसे तो दुनिया में कार 
निर्माता कंपनी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन दरअसल वह दुनिया की 
प्रमुख हथियार निर्माता कपनी है! फोर्ड ने अपने हथियार उद्योग को 
बढ़ावा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के पक्ष में जबरदस्त 
मीडिया लॉबिंग की थी | बकायदा हिटलर की तानाशाही को जायज 
ठहराने के लिए फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने एक बड़े अखबार 
'द डर्बन इंडिपेंडेंट' को ही खरीद लिया था! 

द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हथियारों की आपूर्ति करने 
वाली फोर्ड प्रमुख कंपनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने 
प्रवेश किया तो फोर्ड कपनी ने मिसिगन इलाके में लड़ाकू विमानों 
को बनाने के लिए बकायदा इंडस्ट्री ही शुरू कर दिया था। दुनिया 
का सबसे बड़ा और पहला बमवर्षक विमान बी-24 को फोर्ड ने ही 
बनाया था, जिसके जरिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत 
हासिल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के लिए बी-24 बम 
ae विमान बनाने के लिए ig हजार से अधिक इंडस्ट्री स्थापित 
की गई थी, जिसमें आधे से अधिक फोर्ड कंपनी की थी। 

फोर्ड कंपनी अपने HIS फाउंडेशन' के माध्यम से पूरी दुनिया 
में पुरस्कार, फंडिंग और मीडिया के जरिए जो खेल खेलती है, 
वह दरअसल उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खेला 
जाता। एशिया उसके लिए बड़ा हथियार बाजार है। एशिया में 
अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद आदि को बढ़ावा 
दिया जाता है, जिससे हथियार उद्योग को गति मिलती है। दुनिया 
में जहां-जहां आंदोलन और गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां 
का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अमेरिकी कंपनियों ने 
उन जगहों पर जमकर हथियारों की fast की है। भारत में 
कश्मीर का अलगाववाद, लचर सुरक्षा व्यवस्था के कारण भारतीय 
शहरों में फैलता जेहादी आतंकवाद और जंगलों में जड़ जमाता 
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नक्सवाद-माओवाद, अमेरिकी उद्योग के लिए ऑक्सीजन 
का काम करता S| अमेरिका नहीं चाहता कि कश्मीर समस्या कभी 
हल हो। इसकी वजह से वह पाकिस्तान को भी हथियार का बाजार 
बनाए हुए है। 

















भारत में रेमॉन मेग्सेसाय' पुरस्कार प्राप्त करने वाले और फोर्ड 
से फंड पाने वाले अधिकांश चेहरों, संस्थाओं और उनकी गतिविधियों 
को देख लीजिए। इनमें से अधिकांश आपको कश्मीर में अलगाववाद 
की वकालत करने वाले, नक्सलवादियों के समर्थक और आतंकवाद 
के पैरोकार मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 
अधिकांश नेता व उनका एनजीओ किसी न किसी रूप में फोर्ड 
फाउंडेशन व अमेरिकी फंडिंग से सीधे जड़ा है। 


ide केजरीवाल और कांग्रेस की जीत क्यों चाहता 
है अमेरिका? 
पिछली बार वर्ष 2008-09 में जब अमेरिका मंदी के दुष्चक्र में फंसा 
था तो इसी भारत की संसद में नोटों के बल पर सोनिया-मनमोहन 
की अमेरिका परस्त सरकार ने परमाणु करार को पास करा लिया था, 
जिससे अमेरिकी परमाणु कंपनियों को भारत रूपी बड़ा बाजार मिल 
सका था। इस बार अमेरिका भांप चुका है कि घोटाले के दलदल में 
फंसी यूपीए सरकार सत्ता की दौड़ से बाहर है। जनदबाव के कारण 
ही उसे अगस्टा Reds व इसरो-देवास जैसे कई रक्षा Wel को 
रद्द करना पड़ा है। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी स्वदेशी 
हथियार इंडस्ट्री खड़ा करने की बात लगातार दोहरा रहे हैं। आर्थिक 
भंवर में फसे अमेरिका ने 'मोदी भय' के कारण इस बार अपनी फंडिंग 
एजेंसियों के जरिए अरविंद केजरीवाल को मोहरा बनाकर भारत के 
चुनावी मैदान में उतारा है। याद हो कि फोर्ड व रॉकफेलर ब्रदर्स फंड 
के अलावा अरविंद की “आम आदमी पार्टी' को जो चुनावी चंदा मिला 
है, उसमें बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आया है! 
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ओबामा प्रशासन को आशंका है कि नरेंद्र मोदी यदि सत्ता में 
आ गए तो न केवल भारत में उसके हथियार उद्योग को चौपट कर 
सकते हैं, बल्कि परमाणु करार की समीक्षा जैसा निर्णय भी ले सकते 
हैं। गुजरात में आतंकवाद पर लगी लगाम के कारण भी अमेरिका 
को मोदी के कारण भविष्य में अपने हथियार इंडस्ट्रीज के सिकुड़ने 
का डर सता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का आकलन है कि 
यदि अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में 30-40 सीट हासिल 
कर लिया तो वह न केवल नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, बल्कि कांग्रेस 
के सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। दिल्‍ली में कांग्रेस के सहयोग से 
सरकार चलाकर अरविंद केजरीवाल ने इसे साबित भी किया है। 
यदि लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसा ही होता है तो इससे भारत 
में अमेरिका का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलता रहेगा! 
नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका 
गया “आखिरी पत्ता' हैं अरविंद : 

अपने एनजीओ नेटवर्क के जरिए गुजरात-2002 के बाद से ही 
मोदी को रोकने की कोशिश कर रहा अमेरिका इस बात से डरा 
हुआ है कि यदि मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन गए तो उसकी 
एशिया केंद्रित विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति बुरी तरह से प्रभावित 
होगी। वहीं देश के अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों 
व नेताओं के लिए भी जेल यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए 
उसी भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर जनता का भावनात्मक दोहन 
करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर अरविंद केजरीवाल 
व “आम आदमी पार्टी' का निर्माण कराया गया है। 

दिल्‍ली में भ्रष्टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की शीला 
सरकार के विरोध में चुनाव लड़कर और बाद में उसी कांग्रेस पार्टी 
के सहयोग से 'आम आदमी पार्टी' की सरकार का गठन कर अरविंद 
केजरीवाल ने इस बात पर मुहर लगा दिया है कि उनका मकसद 
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कांग्रेस के भ्रष्टाचार को समाप्त | नहीं, बल्कि भाजपा को हर 
हाल में सत्ता से दूर रखना है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और 
शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बीच पुराना याराना है। दोनों 
एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2044 
में अन्ना आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार 
ने संदीप दीक्षित को सौंपी थी! 'फोर्ड फाउंडेशन' अरविंद व मनीष 
सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख 69 हजार डॉलर तो संदीप 
दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड उपलब्ध 
करा चुकी है | 
आम आदमी पार्टी" व उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी 
मंशा को इस पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता 
शांति भूषण ने 43 दिसंबर 2043 को 'मेल टुडे' अखबार में लिखे 
अपने एक लेख में जाहिर किया था, लेकिन अरविंद-प्रशांत के 
दबाव में उन्होंने बाद में न केवल इससे पल्ला झाड़ लिया, बल्कि 
एक 'वूसरा' शांति भूषण भी खड़ा कर दिया। अगले ही दिन 
अरविंद स्टाइल' में इस पूरे मामले को नाटकबाजी में तब्दील कर 
इसे मीडिया के सहयोग से हल्का कर दिया गया। अरविंद जिस 
गाजियाबाद में रहते थे, वहां से एक अन्य शांति भूषण निकल आया 
और कहा कि यह लेख उस शांति भूषण का नहीं, बल्कि मेरा है। 
अरविंद की 'प्रतिमा गढ़ने' में जुटे 'आजतक' चैनल की कंपनी “टीवी 
टुडे नेटवर्क' के अखबार 'मेल टुडे' को भी जैसे इसी का इंतजार था 
और उसने तत्काल इससे पल्ला झाड़ लिया। जबकि हर नागरिक 
व पत्रकार को पता है कि किसी लेख को छापने से पहले कोई 
अखबार और उसका संपादक उसकी सत्यता की कितनी बारीकी 
से पुष्टि करता है! खैर मैं उस लेख का सारंश यहां दे रहा हूं 
जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस लेख को झुठलाने का खेल आखिर 
'अरविंद-मीडिया गठजोड़' ने क्यों खेला ? 
शांति भूषण ने लिखा था, “दिल्ली की कामयाबी के बाद अब 
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अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहे हैं। वह सिर्फ 
भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का मतलब सिर्फ 
भ्रष्टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की कारगुजारियों 
की वजह से भ्रष्टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी 
हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और 
अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों 
से बिना वक्त गंवाए निबटना होगा |" 

“मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई 
है। नरेंद्र मोदी इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 
इन समस्याओं से जूझने और देश का सम्मान वापस लाने का 
विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल गवर्नेंस के व्यापक 
अर्थ से अनभिज्ञ हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता देश की राजनीति 
को अस्थिर करना और मोदी को हर हाल में सत्ता में आने से 
रोकना है|” 
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न्याय, विकास और सशक्तिकरण का 
त्रिआयामी 'नमो' मंत्र 


राजनीतिविज्ञान में परास्तातक मोदी का न्यायशास्त्र। 
नमो मंत्र- तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण। 


गुजरात के विकास का 'नमो' मॉडल। 





नरेंद्र मोदी जब पूरे देश को 'सबका साथ सबका विकास' के 
एकसूत्री मंत्र में पिरोना चाहते हैं तो पूरी राजनीतिक बिरादरी, प्रेस्टी ट्यूट 
मीडिया, वामपंथी विचारक और तथाकथित बुद्धिजीवी तबका उनके 
प्रति हमलावर हो उठता है। वह जानता है कि गुजरात में हुए विकास 
को वो चुनौती नहीं दे सकते हैं तो वे एक नए झूठ को गढ़ने लगते 
हैं। मोदी विरोधियों का नारा है, 'गुजरात के मुसलमानों को विकास से 
अधिक न्याय चाहिए! सच तो यह है कि आजाद भारत में 
करीब-करीब 25 हजार से अधिक सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। 
केवल गुजरात में ही 4947 से 2002 तक १4 हजार दंगे हो चुके 
हैं। लेकिन गुजरात-2002 को छोड़कर देश के किसी भी दंगे में 
हिंसा के शिकार हुए मुसलमानों या अन्य समुदाय के लोगों को न 
तो तत्कालीन राज्य सरकारों से, न ही स्थानीय पुलिस प्रशासन से 
और न ही अदालत से ही न्याय मिल सका है। उदाहरण के लिए 
984 के सिख नरसंहार को ही ले लीजिए! आज तक इसमें आरोपी 
कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ आदि 
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में से एक को भी सजा नहीं मिली है जबकि गुजरात-2002 में पूर्व 
में मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी माया कोडनानी को 28 साल की 
सजा हो चुकी है! 
राजनीतिविज्ञान में परास्नातक मोदी का न्यायशास्त्र 
2002 में गुजरात एक मात्र प्रदेश बनकर उभरा, जहां की 
सरकार ने दंगे को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक और तेजी 
से कार्रवाई की। गुजरात पुलिस की निष्पक्ष जांच का ही नतीजा 
है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने उसकी जांच को सही 
ठहराते हुए उसे ही आगे बढ़ाया। इसका नतीजा सामने है। नरेंद्र 
मोदी की सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी माया कोडनानी से लेकर 
बजरंग दल के बाबू बजरंगी तक, कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता से 
लेकर आम दंगाई हिंदू-मुसलमान तक को अदालत से सजा मिली 
है। जबकि 4969 के गुजरात दंगे, 4989 के मेरठ-मलियाना दंगे 
और १4983 के AA, आसाम के दंगे के अधिकांश मामलों में आज 
तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। ताज्जुब देखिए कि इन 
सभी दंगों के वक्त कांग्रेस का गांधी परिवार ही सत्ता के केंद्र में 
था। और हां..इन तीनों दंगों में करीब-करीब 8 हजार मुसलमान 
मारे जा चुके हैं। यही कारण है कि 'नमो न्यायशास्त्र' तथाकथित 
सेक्यूलरों के न्याय सिद्धांत पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि 
मोदी को खलनायक बनाने के लिए जोर-जोर से ढ़ोल पीटा जाता 
है ताकि गुजरात के बाहर रह रहे आम मुसलमानों के कानों में इस 
सच्चाई की आवाज न पहुंच सके! 



































दंगा और उसके बाद “नमो न्यायशास्त्र' का परीक्षण : 
27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से आ रहे 59 कार सेवकों 
को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला कर 
मार डाला गया था। इस घटना के बाद 28 फरवरी को गुजरात के 
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विभिन्‍न शहर में दंगे भड़कने शुरू हो गए | : और दूसरी मार्च 
को दंगा अपने उग्र रूप में था, लेकिन तीन मार्च को सरकार ने दंगे 
पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया था। 
मुस्लिम नरसंहार की थ्योरी गढ़ने वाले ये भूल जाते 

वर्ष 2005 में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर 
में तत्कालीन गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने गुजरात दंगों से 
जुड़े आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक गोधरा के बाद 
भड़के दंगों में कुल 4044 लोगों की मौत हुई, जिसमें 790 मुसलमान 
और 254 हिंदू शामिल थे। 

गुजरात दंगों पर आए अदालतों के निर्णय ने भी यह साबित 
कर दिया है कि दंगों में हिंदू-मुसलमान दोनों शामिल थे और दोनों 
एक-दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। अदालत से अभी तक 49 
मुकदमे में 249 लोगों को सजा हो चुकी है, जिसमें से 484 हिंदू 
और 65 मुसलमान हैं | 











ये अवश्य है कि गोधरा में हिंदुओं को जलाने वालों में सजायाफ्ता 
सारे के सारे मुसलमान हैं जबकि गोधरा के बाद भड़के दंगे में दोषी 
पाए गए लोगों में मुसलमानों की संख्या कम, हिंदुओं की संख्या 
ज्यादा हैं। लेकिन सच तो यह भी है कि न पहले गोधरा होता और 
न बाद में गुजरात! वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने इंडिया टीवी के 
“आपकी अदालत'कार्यक्रम में कहा था, “हजारों मुसलमानों की भीड़ 
ने 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया, फिर आप कैसे सोच सकते हैं 
कि उसकी प्रतिक्रया नहीं होती?" | 

वास्तविकता भी यही है कि न गोधरा में रामभक्तों को जेहादी 
मुसलमान जलाते न गुजरात झुलसता। चूंकि गोधरा में साबरमती 
एक्सप्रेस को जलाने में कट्टरपंथी मुसलमान और कांग्रेसी कार्याकर्ता 
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शामिल थे इसलिए प्रेस्टीट्यूट मीडिया, वामपंथी बुद्धिजीवी, विदेशी 
pes एनजीओ गिरोह और मानवाधिकारवादियों ने न केवल उसे 
ढंकने की चेष्टा की, बल्कि उन्होंने अयोध्या गए रामभक्तों से लेकर 
हिंदूवादी संगठनों को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया, जिससे 
हिंदुओं का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। 

लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि केवल साढ़े तीन महीने पहले 
पदभार संभाले एक मुख्यमंत्री ने केवल तीन दिनों में ही दंगों पर 
नियंत्रण पा लिया। अन्यथा गुजरात की सच्चाई यह है कि 4985 से 
2002 के बीच हर दो-तीन महीने में दंगा भड़कता था और 400 से 
200 दिनों तक कफयू लगा रहता था| 











दंगाइयों का धर्म देखकर नहीं चली थी गोली: गुजरात 
दंगे के दौरान गुजरात पुलिस ने एहतियात बरतने से लेकर, दंगा में 
शामिल होने तक के आरोप में दंगाईयों का धर्म नहीं, केवल उनके 
अपराध को देखा। इसकी पुष्टि पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट से होती 
है, जिसके मुताबिक दंगों के दौरान पुलिस की गोली का शिकार 
होने वालों में हिंदूओं की संख्या बहुत अधिक थी। पुलिस ने पहले 
तीन दिन में 34 हजार दंगाईयों को गिरफ्तार किया था, उनमें भी 
अधिकांश हिंदू ही थे। 

27 फरवरी 2002 को जब गोधरा में 59 हिंदुओं को जलाकर 
मारा गया था तब गुजरात सरकार को पूरे गुजरात में दंगा भड़कने 
की आशंका हो चुकी थी। इसे रोकने के लिए मोदी सरकार ने 
तत्काल कदम उठाते हुए 247 लोगों को एहतियातन हिरासत में 
लिया था, जिसमें 437 हिंदू और केवल 80 मुसलमान थे। दंगे के 
दौरान गुजरात पुलिस ने 5369 अश्रुगैस के गोले दागे थे। इसके 
अलावा 403,559 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें से 5450 तो 
केवल पहले तीन दिन में ही चलाए गए थे। पूरे दंगे के दौरान 
66,268 हिंदू और 0,86 मुसलमानों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के 
साजिश को कहानी-तथ्यों की जुबानी 243 




















तहत हिरासत में लिया गया था। दंगे के दौरान और उसके बाद 
28 अप्रैल 2002 तक हिंसा और आपराधिक मामले में 35,552 लोगों 
की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 27,90 हिंदू A| 2002 के बाद से 
पूरे गुजरात में न एक भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है और न ही एक 
भी दिन का pny ही लगा है। 

72 घंटे में दंगे पर नियंत्रण: नरेंद्र मोदी ने केवल साढ़े 
तीन महीने पहले ही पदभार संभाला था। तब पुलिस, प्रशासन 
और नौकरशाही पर उनका नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। 
इसके बावजूद मोदी भारतीय इतिहास के एक मात्र राजनीतिज्ञ 
हैं, जिन्होंने 72 घंटे के अंदर इतने बड़े दंगे पर काबू पा लिया। 
लेकिन प्रेस्टीट्यूट मीडिया और फॉरन फंडेड एनजीओ ने उन्हें इतना 
बदनाम किया है कि लगता है इस देश में केवल एक ही दंगा हुआ 
है, और वो भी 2002 में गुजरात में! 
दंगा के बाद राहत शिविर में केवल मुसलमान ही 
नहीं, हिंदू भी थे : 

जो लोग यह कहते हैं कि गुजरात दंगा में मुसलमानों का 
नरसंहार हुआ, वो न तो उसमें मरने वाले हिंदुओं को गिनते हैं और 
न ही उससे प्रभावित होकर शरणार्थी शिविरों में जाकर रहने वाले 
हिंदुओं को। दंगों के बाद अप्रैल-2002 की एक रिपोर्ट दर्शाती है 
कि पूरे गुजरात में 403 राहत शिविरों का निर्माण किया था, जिसमें 
करीब 4 लाख 43 हजार 697 दंगा पीड़ित रह रहे थे। जिसमें करीब 
40 हजार हिंदू और 73 हजार मुसलमान थे | 


पीड़ितों को अदालत से न्याय दिलाने की प्रक्रिया और 
उसका परिणाम : 






































गुजरात दंगा पूरे आजाद भारत के इतिहास का एक मात्र दंगा 
है जिस पर अदालती फैसला इतनी शीघ्रता से आया है और इतने 
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बड़े पैमाने पर लोगों को सजा भी हुई है। अप्रैल 2043 तक १9 
मुकदमे में 249 लोगों को सजा हो चुकी है, जिसमें से i984 हिंदू 
और 65 मुसलमान हैं। इन 65 मुसलमानों में से 3 को गोधराकांड 
में और 34 को उसके बाद भड़के दंगों में शामिल होने की सजा 
मिली है। वहीं सभी सजायाफ्ता हिंदू गुजरात के विभिन्‍न जगहों पर 
भड़के दंगों में शामिल थे। 

याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) 
गोधरा सहित केवल 9 बड़े मामले की जांच कर रहा है, जिसमें 
अभी पांच में ही फैसले आए हैं। जिन अन्य i0 मामलों में अदालत 
के निर्णय आए हैं उनमें जांच गुजरात पुलिस ने ही किया है। 
एसआईटी की जांच के बाद जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, उनमें 
से अधिकांश गुजरात पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किए गए थे। यही 
गुजरात पुलिस की निष्पक्षता का परिणाम È | 

















गुजरात सरकार ने राहत व पुनर्वास में 204.62 करोड़ 
रुपए खर्च किया : 

तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा मई 2005 
में राज्यसभा में पेश तथ्यों के मुताबिक गुजरात सरकार ने दंगों के 
बाद राहत व बचाव कार्य में 204.62 करोड़ रुपए खर्च किया है। 
इसके तहत प्रत्येक मरने वाले के परिवार को 4.5 लाख रुपए एवं 
घायलों को उनकी चैटों के हिसाब से 5000 रुपए से लेकर 50,000 
रुपए तक प्रदान किए गए | 














तत्कालीन गृहराज्यमंत्री के मुताबिक सरकार ने दंगा पीड़ितों को 
केवल नगद राशि ही नहीं दी है, बल्कि प्रभावित क्षेत्र में गरीबी रेखा 
के नीचे रहने वालों के मकानों की मरम्मत, खाद्यान्न, घरेलू उपयोगी 
सामान भी उपलब्ध कराए गए। दंगा प्रभावित लोगों के कारोबार 
को खड़ा करने में भी राज्य सरकार ने आर्थिक मदद की । प्रभावित 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 245 





कुटीर उद्योगों को फिर से सुचारू कराया गया। क्षतिग्रस्त दुकानों 
व होटलों की भी मरम्मत कराई गई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर इस पूरे विवरण को प्रकाशित 
भी कराया ताकि यदि किसी को कोई कमी लगे तो वह इसकी 
शिकायत विभिन्‍न एजेंसियों से कर सके | 
नमो मंत्र- तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण 

साबरमती नदी कैनाल परियोजना में 43 हजार परिवार विस्थापित 
हो गए, जिसमें 68 फीसदी मस्लिम थे। आज जाकर देखिए उन 
सभी 43 हजार परिवारों को कांग्रेसी सरकारों की तरह किसी झुग्गी 
या पुनर्वास बस्ती में नहीं, बल्कि खूबसूरत अपार्टमेंट देकर बसाया 
गया है। 














गुजरात की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या महज 40 
फीसदी है, लेकिन आप वहां के आरटीओ कार्यालय चले जाइए, वहां 
आपको मुस्लिम की उच्च जीवनशैली का पता चल जाएगा | गुजरात 
के वाहन पंजीकरण कार्यालय (आरटीओ) में दोपहिया-चारपहिया 
खरीदने वालों में मुसलमानों की संख्या करीब 48 फीसदी है। 
और सुनिए, जहां देश के सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व मुश्किल से दो फीसदी है, वहीं गुजरात पुलिस में 42 एवं 
अन्य सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी मुसलमान हैं। हज जाने के 
लिए गुजरात से करीब 4500 मुस्लिमों का कोटा है, लेकिन आवेदन 
करने वाले गुजराती मुसलमानों की संख्या 40 हजार से अधिक È | 
यह गुजराती मुसलमानों की समृद्धि को दर्शाता है। 























देश के अन्य हिस्सों की तरह गुजरात के मुसलमान गरीब, 
लाचार, अशिक्षित और मुफलिस नहीं हैं, बल्कि पिछले 40 सालों में 
तेजी से समृद्धि की ओर बढ़े हैं। आजाद भारत में 2002 के बाद 
उनके लिए यह पहला दशक बीता है, जिसमें न उन्हें सांप्रदायिक 
दंगे का शिकार होना पड़ा है और न ही किसी हिंसा, तोड़-फोड़, 
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झड़प या अशांति का। इस दशकीय शांति का परिणाम यह निकला 
कि मुसलमान अबाध गति से अपनी सामाजिक-शैक्षणिक और 
आर्थिक हैसियत को बढ़ा रहे हैं। 








यहां केवल मुसलमानों के उदाहरण से गुजरात के विकास 
मॉडल को इसलिए समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि 
भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता हैं, 
जिसे पूरी तथाकथित सेक्यूलर बिरादरी ने मुसलमानों का दुश्मन 
घोषित किया हुआ है। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य 
वीवी ऑगस्टिन के मुंह से सच्चाई सुनिए | उनके मुताबिक, “गुजरात 
के मुसलमानों की आर्थिक दशा में जबरदस्त सुधार हुआ है। में 
इससे कैसे इनकार कर सकता हूं?” 














वैसे नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक शब्द से ही 
fas है। इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मुसलमानों की 
सामाजिक-आर्थिक दशा के अध्ययन के लिए यूपीए सरकार द्वारा 
जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 'सच्चर कमेटी' का गठन 
किया गया था। वही 'सच्चर कमेटी' जिसने देश भर के मुसलमानों 
की दशा-दुर्दशा का अध्ययन करते-करते भारतीय सेना को भी 
सांप्रदायिक आधार पर बांटने का घातक सुझाव दिया है। जस्टिस 
सच्चर हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वहां चल रहे अल्पसंख्यक कार्यक्रम 
की जानकारी ले रहे थे। जब वह गुजरात पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री 
नरेंद्र मोदी से पूछा, 'आपके राज्य में कौन-कौन सी अल्पसंख्यक 
कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और अभी तक उसके क्या परिणाम 
निकले हैं?” नरेंद्र मोदी ने कहा, FR राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए 
कोई योजना नहीं है। जस्टिस सच्चर आश्‍चर्यचकित हो गए। उन्हें 
लग गया होगा कि ये आदमी पक्का अल्पसंख्यक विरोधी है! उन्हें 
सोच में डूबा देख मोदी मुस्कुराए और फिर कहा, “और हां, माननीय 
हमारे यहां बहुसंख्यकों के लिए भी कोई योजना नहीं है। हमारे यहां 
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केवल पांच करोड़ (तब की बात है जब गुजरात की जनसंख्या छह 
करोड़ नहीं हुई थी।) गुजरातियों के लिए योजनाएं हैं।” 

पूरे देश व गुजरात के मुसलमानों के बीच सशक्तिकरण 
का अंतर : 

'सच्चर कमेटी' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मुसलमानों के 
बीच शिक्षा का प्रतिशत जहां 59.4 है वहीं गुजरात के मुसलमानों 
में यह 73.5 फीसदी है। प्रति महीने प्रति व्यक्ति आय के हिसाब 
से भी गुजराती मुसलमान देश के अन्य मुसलमानों से कहीं आगे 
हैं। एक गुजराती शहरी मुसलमान प्रति दिन औसतन 875 रुपए 
कमाता है और ग्रामीण मुसलमान 668 रुपए, वहीं पूरे देश का 
शहरी मुसलमान औसतन 804 रुपए और ग्रामीण मुसलमान 553 
रुपए कमाता È | 











सरकारी नौकरी में गुजराती मुसलमानों की भागीदारी जहां 
5.4 फीसदी है तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भागीदारी 24, 
दिल्‍ली के मुसलमानों की भागीदारी 3.2 एवं महाराष्ट्र के मुसलानों 
की भागीदारी 4.4 फीसदी है। शिक्षा और नौकरी दो ऐसे तत्व हैं, 
जो किसी व्यक्ति को स्वावलंबित व समर्थ बनाने और उसे गरीबी व 
मुफलिसी से छुटकारा दिला कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का 
काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को स्वावलंबी और समर्थ 
बनाने का काम ही किया है, जबकि देश के बाकी पार्टियों व नेताओं 
के लिए मुसलमान आज भी केवल 'वोट बैंक' हैं, जिनका आजादी 
के बाद से ही यह लोग अलग-अलग रूपों वा दलों के रूप में 
भावनात्मक दोहन कर सत्ता हासिल करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 
जब नारा देते हैं, 'तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण' तो मानो कांग्रेस, 
अन्य राजनैतिक दलों, प्रेस्टीट्यूट मीडिया व वामपंथी बुद्धिजीवियों 
के तन-बदन में आग लग जाती है! 
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सशक्त मुसलमान वोट बैंक नहीं बनता, विकास के 
लिए करता है वोट : 

गुजरात में मुसलमानों के सशक्तिकरण का ही यह नतीजा है कि 
पिछले 42 साल से इतने नकारात्मक प्रचार के बावजूद वह मोदी 
सरकार को 'वोट बैंक मानसिकता' से नहीं, बल्कि एक आधुनिक 
और विकसित प्रदेश के निर्माण के लिए वोट देते आ रहे हैं। जिस 
नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पूरे देश में मुसलमानों के दुश्मन के रूप में 
प्रोजेक्ट करती आई है, उसी मोदी को गुजराती मुसलमान विकास 
पुरुष मानते हैं। 











वर्ष 2042 के विधानसभा चुनाव में 33 फीसदी गुजराती मुसलमानों 
ने मोदी सरकार के पक्ष में मतदान कर यह दर्शा दिया कि वह 
किसी पार्टी के 'बंधुआ वोटर' नहीं, बल्कि विकास के पक्षधर हैं। 
भरूच जिला सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का 
क्षेत्र है, जहां 38 फीसदी मुस्लिम आबादी है। आज इस इलाके के 
मुसलमान भी यह समझ चुके हैं कि अहमद पटेल व उनकी कांग्रेस 
पार्टी आजादी के बाद से ही केवल उन्हें गुमराह कर रहे हैं, बल्कि 
उनका भावनात्मक शोषण भी कर रहे हैं। 

















कांग्रेस ने भरूच में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था और 
भाजपा ने हिंदू उम्मीदवार | जब मतदान का परिणाम आया तो 35 
फीसदी मुस्लिम मतदाताओं का वोट भाजपा के हिंदू उम्मीदवार को 
मिला था। वहां के सभी मुसलमानों ने भाजपा उम्मीदवार को जीत 
दिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ को और मजबूत और कांग्रेस के 'वोट 
बैंक पोलिटिक्स' को रसातल में पहुंचा fear) भरूच ही क्यों, 44 
फीसदी मुस्लिम आबादी वाली वाघरा, अंकलेश्वर, जंबूसर जैसे 6 से 
8 मुस्लिम बहुल इलाके से आज कांग्रेस का सफाया हो गया È | 














वर्ष 202 के विधानसभा चुनाव में 49 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में से 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 249 





42 पर भाजपा ने जीत दर्ज की | पंचायत व नगरपालिका के चुनाव 
में भाजपा की ओर से बड़ी संख्या में मुसलमान जीत कर आए 
हैं। उदाहरण के लिए जामनगर जिला के सलाया नगरपालिका में 
भाजपा ने 27 में से 27 सीटें जीती हैं, जिसमें 24 सीटों पर भाजपा 
के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। यह 
परिणाम दर्शाता है कि गुजराती मुसलमान विकास चाहता है न कि 
सांप्रदायिक राजनीति | 

विकास को सराहने वाले मुस्लिम विद्धान पर प्रेस्टीट्यूट 
मीडिया करती है हमला : समय-समय पर देश के मुस्लिम विद्व 
गनों और मौलानाओं ने भी मोदी सरकार द्वारा गुजरात में हो रहे 
समग्र विकास में मुसलमानों की भागीदारी को सराहा है। लेकिन 
मुस्लिम विद्धान द्वारा नरेंद्र मोदी की सराहना होते ही सबसे पहले 
प्रेस्टीट्यूट मीडिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है! कांग्रेस के सभी 
घोटालों में हिस्सेदार के रूप में शामिल प्रेस्टीट्यूट मीडिया तत्काल 
धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों को स्टूडियो में बुलाकर मोदी के विकास 
की सराहना करने वाले मुस्लिम विद्वानों की आलोचना शुरू कर देती 
है। मीडिया के हमले के कारण ही देवबंद के पूर्व वाइस चांसलर 
मौलाना वस्तानवी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। 






































देवबंद के पूर्व वाइस चांसलर व मुस्लिम विद्वान मौलाना 
वस्तानवी ने कहा था, “मोदी सरकार के समग्र विकास नीति का 
फायदा गुजराती मुसलमानों को मिला है।” जमियत उलेमा-ए-हिंद 
के मौलाना महमूद मदनी ने भी गुजरात के विकास को तहेदिल से 
स्वीकार था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि “देश के दूसरे 
राज्यों की अपेक्षा गुजरात का मुसलमान कई क्षेत्रों में बेहतर विकास 
कर रहा है।” कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक 
एस.एम.मुशरिफ ने facet गजट को दिए एक साक्षात्कार में कहा 
था। उनके मुताबिक, “भारत में मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित 
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जगह यदि कोई है तो वह गुजरात BI" | आगे कहा, “कहने 
को तो पिछले to वर्षो से महाराष्ट्र में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों 
कांग्रेस व एनसीपी की मिलीजुली सरकार है, लेकिन मुसलमानों 
को सबसे अधिक क्षति यदि हुई है तो वह महाराष्ट्र में ही हुई है।” 
गुजरात के विकास का 'नमो' मॉडल 
प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने जिसे “करिश्माई नेतृत्व' 
कहा है, वर्तमान राजनीति में वह सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात का 
विकास ऐसी कई कहानियों का गवाह है, जिसे न तो वहां जाए 
बिना समझा जा सकता है और न ही प्रेस्टीट्यूट मीडिया ही आपको 
कभी बताएगा। वैसे मैं भी विकास की पूरी गाथा को यहां नहीं 
समेट सकता, लेकिन कुछ ऐसे तथ्यों पर रोशनी डालता हूं जो यह 
दर्शाएगा कि वास्तव में यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो एक व्यक्ति पूरे 
समाज, प्रदेश और देश को बदलने की ताकत रखता È | 


नमो मंत्र के सहारे विकास के मामले में चीन से आगे 
निकला गुजरात : 


























गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल है। यहां का 
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देश के सामान्य उत्पादन से 3.2 गुना 
अधिक है। आज यदि गुजरात भारत के एक राज्य की जगह अलग 
देश होता तो वह विकास के मामले में चीन से कहीं आगे होता। 
विश्व के विकसित देशों में उसका 67 वां स्थान होता। पूरे देश का 
3 फीसदी औद्योगिक उत्पादन आज गुजरात में होता है। भारत के 
कुल निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी 22 फीसदी है। सूती कपड़ों 
के उत्पादन में अकेले गुजरात की भागीदारी 24 फीसदी है यानी देश 
का करीब एक चौथाई सूती कपड़ा केवल गुजरात में निर्मित होता है। 
राहुल रोटी-दवा खिलाकर वोट लेना चाहते हैं, मोदी 
सशक्त-स्वस्थ्य नागरिक के लिए कटिबद्ध हैं : 
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राजस्थान विधानसभा चुनाव-2043 के प्रचार के दौरान कांग्रेस 
उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में खाद्य सुरक्षा बिल व मनरेगा के 
प्रचार के लिए एक जुमला उछाला था कि 'तीन चार रोटी खाएंगे, 
साल में 400 दिन काम करेंगे, दवा खाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे ।' 
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के गुजरात में देश की 35 फीसदी दवाइयां 
निर्मित होती हैं। मोदी की नीति राहुल की तरह रोटी-दवा खिलाकर 
वोट लेने की नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त-स्वस्थ्य-आत्मनिर्भर 
भारतीय बनाने की है। 
यूपीए सरकार पेट्रोल-डीजल-गैस का दाम बढ़ाकर 
कमर तोड़ने में लगी है, गुजरात इसका उत्पादन 
बढ़ाकर कीमत नियंत्रण का प्रयास कर रहा है : 














यूपीए की सरकार केवल देश में पेट्रोल-डीजल-गैस का दाम 
बढ़ाकर आम लोगों का कमर तोड़ने में यकीन रखती है, लेकिन गुजरात 
इसका उत्पादन बढ़ाकर इस कीमत को नियंत्रित रखने में अपनी तरफ 
से हरसंभव मदद की कोशिश कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों व गैस 
द्वारा ऊर्जा उत्पादन में गुजरात देश में अग्रणी है। गुजरात देश के 
5 फीसदी पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करता है। 























वाइब्रेंट गुजरात मीट, देश का सबसे बड़ा निवेश मेला बना: 





गुजरात आज विदेशी निवेश आकर्षित करने में देश के कई 
दूसरे राज्यों से आगे है। मोदी ने गुजरात में देशी-विदेशी निवेश 
आकर्षित करने के लिए वर्ष 2003 में 'वाइब्रेंट गुजरात' की शुरुआत 
की थी। हर 'वाइब्रेंट गुजरात' के बाद गुजरात में लाखों करोड़ रुपए 
का निवेश होता है। 
जरा सुनिए गुजरात की कहानी, रतन टाटा की जुबानी: 
देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने एक कहानी सुनाई थी। 
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यह कहानी वोट बैंक के लिए 4 पहनकर मस्जिद में नमाज 
पढ़ने का ढोंग करने वाली 'तथाकथित धर्मनिरपेक्ष' ममता बनर्जी और 
आधुनिक विकास की नई कहानी गढ़ने वाले 'तथाकथित सांप्रदायिक' 
नरेंद्र मोदी की कार्यशौली के अंतर को स्पष्ट कर देता है। जनवरी 
2009 में 'वाइब्रेंट गुजरात' सम्मेलन के दौरान रतन टाटा ने उस 
कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे की थी। “पश्चिम बंगाल के सिंगुर में 
नैनो प्लांट की राह में वहां के राजनैतिक दल ही US अटका रहे 
थे। प्लांट यदि शुरू हो जाता तो वहां बड़े पैमाने पर रोजगार का 
सृजन होता, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे। मैं परेशान था, 
क्योंकि हजारों करोड़ रुपए निवेश हो चुका था और प्लांट शुरू होने 
में देरी के कारण घाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरे मोबाइल 
पर एक एसएमएस आया..लिखा था “सुस्वागतम गुजरात'। यह 
एसएमएस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा aT |" 

















“गुजरात कें नैनो प्लांट लगाने के इस न्योते को स्वीकार कर 
जब मैं गुजरात गया तो वहां कुछ महीनों में नहीं, बल्कि महज कुछ 
दिनों में ही जमीन दिलाने का काम पूरा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ 
कि क्या इस देश के किसी राज्य में इतना शीघ्र काम भी हो सकता 
है। गुजरात में 'सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम' के चलते यह काम 
बड़ी आसानी से हो गया। सच कहूं तो आज के समय में यदि आप 
गुजरात में निवेश नहीं करते हैं तो आप मूर्ख eI" 

गुजरात के पत्रकार बताते हैं कि टाटा के नैनो प्लांट के लिए 
नरेंद्र मोदी ने आठ सरकारी विभागों और t6 अधिकारियो की विशेष 
टीम बनाई और महज छह दिन में ही जमीन भी मिल गई और 
परियोजना भी शुरू हो गया। 


नैनों ने दिखाया फोर्ड, मित्सुबिशी, पियाजियो, सुजुकी 
को रास्ता : 
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गुजरात के साणंद में 'नैनो' का पहिया घूमते ही, अगले कुछ 
वर्षों में फोर्ड, मित्सुबिशी, पियाजियो, सुजुकी जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड 
ने गुजरात में प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया। पूरी दुनिया देखती 
रह गई कि नौकरशाही और लालफीताशाही में जकड़े भारत में एक 
ऐसा भी राज्य है जहां काम वर्षों या महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में 
हो जाता है! 


मुस्लिम वोटों के ठेकेदार भी 'नमो' कार्यशैली के हैं 
कायलः 

जम्मू-कश्मीर की विपक्षी पार्टी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती 
की पूरी राजनीति ही मुस्लिम समर्थन पर टिकी हैं। 40 सितंबर 
20 की बात है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में पीडीपी की 
नेता महबूबा मुफ्ती ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर 
तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, “मेरे एक मुस्लिम मित्र ने गुजरात 
में उद्योग लगाने के लिए नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। 
उन्हें तत्काल समय मिल गया। मेरे मित्र को तब आश्चर्य हुआ जब 
वे मोदी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उन्होंने देखा कि 
मोदी सभी संबंधित अफसरों के साथ बैठे हुए हैं। आधे घंटे की चर्चा 
के बाद उन्हें उद्योग लगाने की इजाजत मिल गई और आज वह 
वहां उद्योग लगा रहे हैं|” 

















हालांकि मुफ्ती ने सोचा था कि यह बात राष्ट्रीय एकता परिषद 
की बैठक से कभी बाहर नहीं जाएगी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की 
तारीफ की है। गुजरात को बदनाम करने वालों की सदबुद्धि के 
लिए नरेंद्र मोदी ने वर्ष 207 में सदभावना उपवास की शुरूआत की 
थी। इसकी समाप्ति पर सुषमा स्वराज ने महबूबा मुफ्ती द्वारा नरेंद्र 
मोदी की कार्यशैली की तारीफ करने की बात मीडिया में बता दी। 
फिर क्या था जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व उनकी 
धुर विरोधी महबूबा मुफ्ती के बीच मुस्लिम वोटों के लिए नरेंद्र मोदी 
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को खलनायक 2 करने की होड़ लग गई | उमर ने ट्वीट कर 
मोदी की तारीफ के लिए महबूबा की आलोचना की तो महबूबा ने 
इसे सुषमा स्वराज का झूठ करार दिया। हालांकि बाद में भारत 
सरकार के भाषण के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हो गई कि महबूबा ने 
राष्ट्रीय एकता परिषद के अंदर कार्यशैली को लेकर नरेंद्र मोदी की 
तारीफ की थी। 
'नमो' टारगेट: लंदन, शंघाई और टोक्यो एक साथ 
निशाने पर : 

नरेंद्र मोदी का सपना गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक 
सिटी नामक परियोजना को पूरा करने का है, जिसका काम शुरू हो 
चुका है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय क्षेत्र वाली यह परियोजना 
जब पूरी होगी तब यह लंदन, शंघाई और टोक्यो में बने सभी 
आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों को मिलाकर बने जगहों से भी बड़ी 
होगी। इसमें कार्यालय के लिए 7.5 करोड़ वर्ग फुट जगह होगा, 
जो इन तीनों शहरों को मिलाकर बने फाइनैंशियल-टेक्निकल 
डिर्ट्रिक्स से भी बड़ा है। इसे पूरा करने के लिए ईस्ट चाइना 
आकिंटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के आकिटेक्वर 
दिन-रात लगे हुए हैं| 
























































चलिए चलें गुजरात के गांव : 

चमचमाती कक्रीट की सड़कें, uel दिन 24 घंटे बिजली की 
आपूर्ति, पीने के लिए स्वच्छ पानी, लोगों के पक्के मकान और उनके 
घरों के आगे खड़ी आधुनिक गाड़ियां किसी शहर की नहीं, बल्कि 
आज गुजरात के हर गांव की पहचान बन चुकी है। भारत के अन्य 
गांवों की ही तरह यहां की अर्थव्यवस्था भी खेती और पशुपालन पर 
ही टिकी है, लेकिन गुजरात का कृषि दर देश से कहीं अधिक है। 
आज गुजरात में कृषि की विकास दर 9 फीसदी के करीब है। वहां 
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खेती का आलम यह है कि पूरी तरह से खेती पर आश्रित एक गांव 
की सलाना कमाई 5 से 7 करोड़ रुपए तक है। 

समरस ग्राम योजना: गांवों के लिए समरस ग्राम योजना 
लागू है। यानी यदि गांव वाले बिना चुनाव के सर्वसम्मति से अपने 
ग्रामप्रधान का चुनाव करते हैं तो उस गांव को पुरस्कार स्वरूप 
विकास के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाता है। मोदी 
सरकार का मानना है कि चुनाव से छोटे से गांव में आपसी कटुता 
उत्पन्न होती है इसलिए लोग निर्विरोध अपने मुखिया और सरपंच 
के चुनाव के लिए आगे आएं | 

सुजलाम-सुभलाम योजनाः गुजरात सरकार के जल संरक्षण 
क क्षेत्र में उम्दा काम को देखते हुए नबार्ड ने 'सुजलाम सुफलाम' 
योजना को दुनिया की बेहतरीन योजना बताया है सुजलाम सुफलाम 
योजना के तहत पूरे गुजरात में जल संरक्षण के लिए कई तरह के 
काम हुए हैं, जिसमें वर्षा जल के संरक्षण और भूजल के स्तर को 
बनाए रखने पर खास जोर होता है। इसके लिए छोटे-छोटे बांध 
बनाकर जल का संरक्षण किया जाता है, जो खेती के काम भी आता 
है। आज गुजरात जैसे मरुस्थल प्रदेश में पानी की समस्या भूतकाल 
की बात बन कर रह गई है। 


























निर्मल ग्राम योजनाः गुजरात के शहर ही नहीं, गांव भी बहुत 
स्वच्छ और व्यवस्थित लगते हैं। सरकार "निर्मल ग्राम योजना' 
के तहत उन गांवों को पुरस्कृत करती है जो साफ-सफाई और 
स्वच्छता का बेहद ख्याल रखती हैं। 
ज्योति ग्राम योजनाः ज्योति ग्राम योजना के तहत गुजरात के 
हर गांव में 24 घंटे तीन फेस वाली बिजली की सुविधा बहाल है। 
वहां कभी यदि पांच मिनट के लिए भी बत्ती गुल हो जाती है तो 
अखबार की खबर बन जाती È | 
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महिला सशक्तिकरण व विकास का “नमो” मंत्र : 

गुजरात में ऐसे 300 गांव हैं जहां सभी चुने और मनोनीत 
प्रतिनिधि महिलाएं हैं| सारे गांव का कारोबार वही संभालती हैं। वो 
कम पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें सशक्त 
बनाया है। जरूरत भी यही है कि महिलाओं को निर्णय लेने की 
सभी प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए 

गुजरात के विकास में महिलाओं की सीधी भागीदारी है। वहां 
महिलाओं के नाम पर मकान लेने पर रजिस्ट्री फीस माफ है। भले 
ही इससे सरकारी खजाने को 500 से 600 करोड़ का नुकसान हो 
रहा हो, लेकिन अब गुजरात में जो भी स्थाई संपत्ति खरीदी जाती 
है वह महिलाओं के नाम पर ही खरीदी जाती है। यह आर्थिक रूप 
से महिलाओं को संबल प्रदान करता है। 






































'अमूल' आज एक जाना-पहचान ब्रांड है, लेकिन जिस पशुपालन 
और डेयरी उद्योग से यह इतना बड़ा ब्रांड बना है वह सीधे तौर 
पर गुजराती महिलाओं के हाथ में है। अहमदाबाद में 'जस्सूबेन का 
पिज्जा', पिज्जा हट को सीधी टक्कर दे रहा है। जस्सूबेन को गुजरे 
पांच साल हो चुके हैं। लेकिन आज उनका पिज्जा एक बड़े व्यापार 
का रूप ले चुका है। फाइव स्टार होटल में जाइए, वहां खाने के मेनू 
में अन्य चीजों के ब्रांड का नाम लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन 'लिज्जत 
पापड़' का नाम एक ब्रांड के रूप में मेन्यू में दर्ज है। लिज्जत पापड़ 
को कुछ गुजराती आदिवासी महिलाओं ने 80 रुपए का कर्ज लेकर 
शुरू किया था, जो आज अरबों-खरबों का कारोबार बन चुका है। 
एक टीवी सीरियल आता था, 'इंदू बेन का खाकरा'। यह इंदू बेन 
गुजरात की है, जिसका खाकरा एक बिजनस का रूप ले चुका है। 


























एक नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) के युवा भारत के सपने 
को दूसरा नरेंद्र (नमो) कर रहा है पूरा : 
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नरेंद्र मोदी के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने युवा भारत 
का सपना देखा था | नरेंद्र मोदी स्वामी जी के उसी सपने को पूरा करने 
में जुटे हैं। देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए गुजरात में बड़े 
पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात 
से आइटीआइ करने वाले युवा आज अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे 
देशों में रोजगार पा रहे हैं। देश के कोने-कोने से आने वाले युवाओं को 
रोजगार देने में गुजरात सबसे आगे है। गुजरात में बेरोजगारी की दर 
महज 4 फीसदी है, जो देश में सबसे कम है| पिछले केवल दो वर्ष में 
ही निजी क्षेत्र के सहयोग से 4867 भर्ती मेले आयोजित कर राज्य के 
4.59 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर दिया गया है। आईटीआई 
संस्थानों में 40 हजार सीटों को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया È| 
तकनीकी कौशल में और अधिक वृद्धि के लिए गुजरात सरकार वडोदरा 
में स्किल डेवलपमेंट युनिवर्सिटी खोलने जा रही है। 
गुजरात के सफलता की कुछ तथ्यात्मक और रोचक 
कहानी: 

- एशिया का पहला सौर्य ऊर्जा पार्क: पाटण जिले के एक 
छोटे से गांव चार्णका में नौ हजार करोड़ रुपए के निवेश से सौर 
ऊर्जा पार्क बनाया गया है, जो देश ही नहीं, पूरे एशिया का पहला 
सौर्य ऊर्जा पाक है। इस सौर ऊर्जा प्लांट से 605 मेगावाट बिजली 
का उत्पादन किया जा सकेगा जबकि शेष भारत का यह आंकड़ा 
अभी तक मात्र दो सौ मेगावाट तक ही पहुंचा है। 
































- सारे गुजरात में 24 घंटे बिजली रहती है। इसके बाद भी 
आज समूचे भारत की औसत विद्युतशक्ति के उत्पादन में गुजरात 
सबसे आगे है। 

- गुजरात में बिजली की चोरी संभव नहीं है। यहां हर घर में 
तो बिजली का मीटर लगा ही है, सामूहिक मीटर भी लगाया गया 
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है। हर गांव के सरपंच व नगर पार्षद को यह निर्देश है कि उनके 
इलाके के सभी घरों की बिजली के मीटर की रीडिंग का कुल जोड़ 
सामूहिक मीटर की रीडिंग के समान होनी चाहिए। इसके लिए 
जवाबदेही तय की गई है | 

- कच्छ का रेगिस्तान पहले भी था, लेकिन कच्छ का रणोत्सव 
आयोजित कर पर्यटन द्वारा रोजगार विकसित करने का कार्य 
गुजरात ने कर दिखाया है। गुजरात पर्यटन ने महानायक अमिताभ 
बच्चन को अपना ब्रांड एंबेसेडर बनाया है। आज करोड़ों रुपये खर्च 
कर तैयार किए गया भारत के पर्यटन विभाग का 'अतुल्य भारत' 
अभियान गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग के अभियान से बहुत 
पीछे रह गया है। 

-- पतंगबाजी महोत्सव बना रोजगार: पतंगबाजी तो पहले 
भी होती थी, लेकिन मोदी ने इसे वृहत रोजगार का रूप दे दिया। 
हर साल जनवरी में मकर संकांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का 
आयोजन कर मोदी ने इसमें अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित करना 
शुरू किया। आज गुजरात का पतंग बाजार 500 करोड़ रुपए का 
है। 

- देश में आने वाले कुल निवेश का 45.44 फीसदी गुजरात में 
आता È | 


























- भारत के औद्योगिक उत्पादन का i6 प्रतिशत और निर्यात 
का 22 प्रतिशत गुजरात से प्राप्त होता है। 

- 2002 से 2007 की समयावधि में गुजरात का सकल घरेलू 
उत्पाद 40.2 फीसदी की दर से बढ़ा। आने वाले वर्षों के लिए इस 
लक्ष्य को बढ़ाकर 44.2 फीसदी कर दिया गया है, जो देश में सबसे 
अधिक È | 

- आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए 'सिंगल विंडो मॉडल' 
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निवेश BS 


को अपनाया गया है। निवेश करने वालों की सुविधा के लिए मूल 
ढांचे के बारे में तालुका स्तर तक की सूचनाएं उपलब्ध हैं । 














- गुजरात के भावनगर के अलंग समुद्र तट पर पुराने पानी के 
जहाजों को तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड है। विश्व व्यापार में आई 
मंदी ने जहाज मालिकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वे 
अपने पुराने पड़ चुके जलपोतों को नष्ट कर दें | मोदी के गुजराती 
दिमाग ने इसे कारोबार बना दिया और आज यह दुनिया का सबसे 
बड़ा मृतप्राय जलपोतों का कब्रगाह है | 




















- गुजरात का प्रत्येक ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुडा है। 
43,693 पंचायतों में ग्राम ज्ञान केन्द्र का निर्माण किया गया है। लोगों 
को जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि वहीं से 
मिल जाता है। इन सबके लिए किसी नागरिक को ब्लॉक या जिला 
का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। वीडियो क्रांफेसिंग के जरिए नरेंद्र 
मोदी खुद गांव की जनता से रूबरू होते हैं । 




















- भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात: नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट नौकरशाही 
पर अंकुश लगाया है। उन्होंने गुजरात को अपेक्षाकृत भ्रष्टाचारमुक्त 
बना दिया है। सिंगल विंडो व्यवस्था होने के कारण यहां कार्य में 
पारदर्शिता है और काम जल्दी होता है। 

- चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था: आजादी के बाद और वर्ष 
2002 के बाद यह पहला दशक है, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं 
हुआ है। यहां की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। 43 सितंबर 2043 
को नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित 
किया था। इसकी खुशी में गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर 
निकल आए, जिससे यातायात बाधित हो गया था। यातायात पुलिस 
ने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। क्या 
कांग्रेस, सपा, जदयू, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के शासन वाले 
राज्यों में ऐसा होने की आप कल्पना भी कर सकते हैं? 
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मोदी के संबंध में उद्यमियों और बुद्धिजीवियों की राय: 

- “गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रियान्वित विकास के 
माडल पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। मोदी का गुजरात विकास 
मॉडल तर्कसंगत है। मोदी ने राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में जो अंतर 
रखा है, उससे गुजरात और कॉरपोरेट जगत को फायदा हुआ है|" 
@ आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन के.वी कामत 

- “मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि देश का युवा भ्रष्टाचार और 
महंगाई से परेशान है। अपने Ges अंदाज में मोदी ने देश के युवाओं की 
भावनाओं को ही व्यक्त किया है।” @ राजनीतिक विश्लेषक एस. वेंकटेश | 











- “आज के समय में यदि आप गुहरात में निवेश नहीं करते 
हैं तो आप मूर्ख हैं।” @ उद्योगपति रतन टाटा 

— “अगर भारत में अमरीका की तरह राष्ट्रपति शासन प्रणाली 
होती तो नरेन्द्र मोदी अपने भाषण के आधार पर मनमोहन सिंह से 
बाजी मार ले जाते @ बीबीसी हिंदी के संवाददाता जुबैर | 

- "जलस्तर में गिरावट, अनियमित बारिश और सूखे जैसी 
समस्याओं के बावजूद गुजरात 9 प्रतिशत की अभूतपूर्व कृषि विकास 
दर के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों से कहीं आगे है जबकि 
समूचे देश की कुल कृषि विकास दर मात्र 3 फीसदी है।” @ पूर्व 
राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम | 




















- "नरेंद्र मोदी गुजरात का विकास एक सीईओ की तरह कर 
रहे हैं |” @ विश्व प्रसिद्ध ब्रोकरेज माकेट सीएलएसए 

- “नरेंद्र मोदी 'किंग्स ऑफ गवर्नेस' हैं।” @ अमेरिकी कांग्रेस 
थिंक टैंक 





- "देश के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्रोत बन चुके 
है |” @ फाइनेंशियल टाइम्स 
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¬ “गुजरात की सरकार ईमानदार, पारदर्शी और खुले विचारों 
वाली है।” @ अमेरिकी सांसद आरोन शाक 














¬= “आप उन्हें पसंद करें या नहीं, इससे इनकार नहीं कर 
सकते कि उनके पास एक दूरदृष्टि है। नीतिनिर्माण का एक 
बुनियादी सिद्धांत है। वह सिद्धांत यह है कि सही हो या गलत 
आपमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए | मोदी में फैसला लेने की 
हिम्मत È| ज्य सभा सांसद राजीव चंद्रशेखर | 

















“नमो” देशना : 

— “आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के कोई 
नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहाँ 
और किसको मारना है। भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों 
में अधिक लोगों को खोया है|” 

- “2002 के साम्प्रदायिक दंगों के लिये मैं क्यों माफी मांगूं ? 
अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फाँसी पर लटका दो | लेकिन 
यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो 
इसका मेरे पास कोई जबाव नहीं है।” 26 जुलाई 2042 को नईदुनिया 
के सम्पादक शाहिद सिद्दीकी को दिये गये एक साक्षात्कार में | 





























¬ “यस वी कैन, वी विल डू' 

¬ “सरकार का एक ही मजहब होता है -इंडिया फर्स्ट | 
सरकार का एक ही धर्मग्रंथ होता है- भारत का संविधान | सरकार 
को एक ही भक्ति होती है- भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति 
होती है- कोटि-कोटि जनशक्ति। सरकार की एक ही पूजा होती 
è- सवा सौ करोड़ देशवासियों की भलाई। और सरकार की एक 
ही कार्यशैली होती है- सबका साथ, सबका विकास |” 


हट के # 4 
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[Spee | नरेंद्र का बचपन! 
१ भाजपा के साथ नरेंद्र की विकास यात्रा। 


|° मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। 

















नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है। 7 सितंबर 
4950 को उनका जन्म वाडनगर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। 
पिता दामोदर दास और मां हीराबेन की छह संतानों में नरेंद्र तीसरे 
नंबर की संतान हैं। नरेंद्र का परिवार बेहद गरीब था। अति पिछड़ी 
जाति से आने वाले नरेंद्र मोदी के पिता की आय का स्रोत एक तेल 
निकालने वाला कोल्हू मशीन व एक चाय की दुकान थी। चाय की 
दुकान पर नरेंद्र मोदी भी अपने पिता व भाई का हाथ बंटाते थे। 
रेलगाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों को चाय पिलाते-पिलाते 
नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा है| 





























नरेंद्र का परिवार इतना गरीब था कि घर में शौचालय 
तक नहीं था : 

नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि इस देश में 'देवालय से पहले 
शौचालय' का निर्माण किया जाना चाहिए तो उनके आलोचकों 
ने शब्दों से उन पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें विश्व हिंदू 
परिषद के प्रवीण भाई तोगडिया जैसे लोग भी शामिल थे। लोगों 
को आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी ने यह बात कोई प्रथम बार नहीं 
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कही है, बल्कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वह 'पहले 
शौचालय, फिर देवालय' के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 

दरअसल नरेंद्र का परिवार इतना गरीब था कि ईंट व मिट्टी से 
बने तीन कमरों के मकान में शौचालय और स्नानागार की कौन कहे, 
खिड़की निर्माण तक के लिए कहीं जगह नहीं थी! घर की महिलाएं 
हों या पुरुष, वो खुले में शौच के लिए जाते थे। घर में स्नानघर 
नहीं होने के कारण परिवार के सभी सदस्य निकटवर्ती तालाब पर 
नहाने के लिए जाते थे। उनकी मां हीराबेन दूसरे लोगों के घरों 
में चौका-बर्तन कर परिवार के लिए पैसे का उपार्जन करती f | 
घर में पानी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण सुदूर कुएं से पानी 
लाकर उनका परिवार अपनी प्यास बुझाता था। 
संस्कार और ईमानदारी विरासत में मिली : 

नरेंद्र मोदी कहते हैं, "मेरी मां ने दूसरों के जूठे बर्तन धो- 
धो कर अपने परिवार को पाला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 
अपने सभी बच्चों को ईमानदारी, सत्य व निष्ठा जैसे उच्च संस्कार 
दिए हैं।' इसकी झलक नरेंद्र सहित हीराबेन की सभी संतानों की 
ईमानदारी व सादगी में दिख जाती है। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री 
बने हुए 42 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मां एक कमरे 
के मकान में रहती हैं। नरेंद्र मोदी के एक भाई सचिवालय में क्लर्क 
हैं तो दूसरा सस्ते दर की एक दुकान चलाते हैं। आज के वंशवाद 
व परिवारवाद के चक्रव्यूह में फंसी राजनीति में इतने वर्षों से एक 
राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को 
किसी भी तरह का लाभ नहीं पहुंचाया È | 






































भ्रष्टाचार के मामले में पूरी दुनिया को नंगा करने वाले वेबसाइट 
'विकिलिक्स' ने एक केबल का जिक्र किया था, जिसमें भारत स्थित 
अमेरिकी दूतावास ने व्हाइट हाउस को भेजे पत्र में कहा था कि 
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ईमानदार हैं, जिन्हें किसी 
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भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। वहीं इसी अमेरिका 
की संस्था फोर्ड फाउंडेशन के फंड ने दिल्ली के मुख्यमंत्री व 'आम 
आदमी पार्टी' के स्वघोषित ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल को 
गढ़ा है, जिनके हर पल बदलते बयान में ही बेईमानी की झलक 
मिल जाती है! 
नरेंद्र दिखावा नहीं करते, बल्कि बचपन से “सर्वधर्म 
समभाव' को जी रहे हैं 

विकास शिल्पी नरेंद्र मोदी' नामक पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार 
एम वी.कामथ व कालिंदी रंडेरी ने लिखा 


























| है कि बचपन में नरेंद्र का 
सबसे घनिष्ठ मित्र जसूद खान पठान था। दोनों पहली से लेकर 
4 वीं कक्षा तक न केवल साथ-साथ पढ़े, बल्कि एक ही बेंच पर 
साथ बैठा भी करते थे। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए 
जसूद खान पठान कहते हैं, “मुझे याद नहीं आता कि मेरे सहपाठी 
मित्र नरेंद्र के साथ कभी हमारा झगड़ा हुआ हो या किसी तरह की 
सांप्रदायिकता की बात आई हो|" 





























नरेंद्र व जसूद पठान का मोहल्ला भी साथ-साथ ही था, जहां हिंदू 
व मुसलमान सभी एक साथ मिलकर रहते थे और एक-दूसरे के विवाह 
एवं सामाजिक समारोहों में शामिल होते थे | सच तो यह है कि वाडनगर 
में कभी कोई सांप्रदायिक झगड़ा हुआ ही नहीं | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया 
गांधी ने जनवरी 2044 को पार्टी की बैठक में जीवन में पहली बार 
"सर्वधर्म समभाव' की चर्चा की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसे बचपन 
से जी रहे हैं! 
गरीबी की देन है फैशनेबल “नमो Hal’ 

नरेंद्र मोदी के आधे आस्तीन का कुर्ता आज फैशन में है, 
लेकिन लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि इसके पीछे भी 
उनकी गरीबी ही प्रमुख कारण था। कपड़े धोने में साबुन व समय 
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की बचत करने के लिए नरेंद्र ने पूरी बांह के कुर्ते को काट कर 
आधा कर लिया और वही पहनने लगे। वर्ष 4970-74 में दो वर्षों 
तक साधू-संन्यासियों की संगत के बाद एक रात के लिए नरेंद्र जब 
अपने घर लौटे तो उनकी मां ने उनका झोला खोला। उस झोले में 
पहली बार उन्होंने आधी बांह का कुर्ता रखा देखा तो अपने बेटे की 
दशा देखकर रो पड़ी थीं। इसलिए आज जो लोग नरेंद्र मोदी की 
आलोचना उनके फॅशनेबल पहनावे को लेकर करते हैं, उन्हें उनके 
जीवन और गरीबी में भी झांक कर देख लेना चाहिए | 
व्यवस्थित रूप से रहना नरेंद्र को बचपन से है पसंद : 
बचपन से ही नरेंद्र को अस्त-व्यस्त रहना पसंद नहीं था, 
जिसकी झलक आज भी उनकी जीवनशैली में झलकती थी। उन्हें 
किसी और का इस्त्री किया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आता था, 
इसलिए अपने कपड़ों की इस्त्री वह खुद ही करते थे। उन्हें खुद को 
दिखावटी रूप से ईमानदार और सादगी पसंद कहलाने का शौक 
नहीं है। आपातकाल के समय जयप्रकाश नारायण के निर्देश पर 
जॉर्ज फर्नाडिस को छुपाने का प्रबंध नरेंद्र को ही सौंपा गया था| 
जॉर्ज फार्नाडिस की संगत में रहने के दौरान भी वह जॉर्ज की तरह 
तुड़े-मुड़े कपड़े नहीं, बल्कि इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनते थे। 
ईमानदारी व सादगी नरेंद्र मोदी के कार्य में झलकता है। यही वजह 
है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरह पैंट से बाहर निकला शर्ट, 
पैरों में चप्पल और मुंह पर मफलर बांधकर अस्त-व्यस्त शैली के 
जरिए सादगी दर्शन कराने की कभी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई! 






































देशभक्त और संन्यासी नरेंद्र : 
देशप्रेम का जज्बा नरेंद्र में बचपन से ही कूट-कूट कर भरा था। 
4965 के युद्ध में जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान से मोर्चा लेने जा 
रहे थे तो 45 साल का किशोर नरेंद्र एकदम सुबह-सुबह स्टेशन 
266 कपोत पब्लिकेशन हाउस 








पर पहुंच जाते थे और = में सवार सैनिकों को चाय पिलाकर 
उनकी सेवा में जुट जाते थे। 4967 में जब गुजरात में बाढ़ आई तो 
वह अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सेवा में रात-दिन जुटे 
रहते थे। नरेंद्र जब थोड़े बड़े हुए तो उनका मन समाज से उचटने 
लगा और उनके अंदर संन्यासी बनने की इच्छा बलवती होने लगी। 
उन्हें साधु-संन्यासी बहुत आकर्षित करते थे। साधु-संन्यासियों का 
यह आकर्षण इतना बढ़ता गया कि किशोर नरेंद्र स्कूल की पढ़ाई 
बीच में ही छोड़कर घर से भाग गए। उन्होंने दो साल तक रामकृष्ण 
आश्रम से लेकर हिमालय तक की खाक छानी और एक यायावर 
की तरह भटकते रहे। साधु-संन्यासियों के सत्संग में भाग लेते और 
साधना करते रहे। दो साल बाद संन्यास से भी उनका मन उचट गया | 














स्वयंसेवक नरेंद्र : 

वर्ष i97 में नरेंद्र की उम्र 2 वर्ष थी। उस समय पाकिस्तानी 
सेना पूर्वी बंगाल के हिस्से पर लगातार अत्याचार कर रही थी | नरेंद्र 
ने पूर्वी बंगाल के मुसलिमों और हिंदुओं पर पाकिस्तानी सेना के 
अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह रूपी संघर्ष छेड़ fear) उन्हें गिरफ्तार 
कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र का यह अनशन मानवीय 
मूल्यों की रक्षा के लिए थी, न कि देश भर में अराजकता फैलाने 
के लिए, जैसा कि नई नवेली आम आदमी पाटी' आए दिन देश 
की राजधानी दिल्‍ली में करती रहती है। जेल से रिहाई के बाद 
वर्ष 4972 में नरेंद्र औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
पूर्णकालिक प्रचारक बन कर काम करने लगे। 
संघ में नरेंद्र ने सबके जूठे बर्तन भी मांजे और कपड़े 
भी साफ किए : 

नरेंद्र को बाल स्वयं सेवक के रूप में संघ में लाने श्रेय 
लक्ष्मणराव इनामदार उफ वकील साहब को है। 4972 में संघ के 
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पूर्णकालिक प्रचारक बनने के बाद नरेंद्र वकील साहब के साथ संघ 
के कार्यालय में रहने लगे | वहां पहले से ही करीब 45 लोग रह रहे 
थे। संघ कार्यालय में नरेंद्र को जो काम दिया गया, उसमें सुबह पांच 
बजे उठकर दूध लाना, अन्य लोगों को जगाना, प्रातःकालीन प्रार्थना में 
शामिल होना, चाय बनाना और सबको पिलाना, बरतन साफ करना, 
सबके लिए नाश्ता तैयार करना और परोसना, आठ-नौ कमरे वाले 
भवन में झाडू-पोँछा लगाना, शौचालय साफ करना, वकील साहब के 
कपड़े धोना और शाखा में जाना शामिल था। आज के राजनेताओं 
में भला इससे भी बड़ा आम आदमी अब किसे कहा जा सकता है? 
































आपातकाल के दौरान भूमिगत गतिविधियां चलाते थे 
नरेंद्र: 





राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र आपातकाल 
के दौरान बेहद सक्रिय थे। आपातकाल के दौरान जुलाई t975 Ñ 
नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नाडिस को छुपाने का प्रबंध किया था। नरेंद्र 
भी वेश बदलने में पारंगत हो गए थे। कभी गेरुआ वस्त्र पहनकर 
साधु-संन्यासी तो कभी दाढी व बाल बढ़ाकर और सिर में पगड़ी 
बांधकर सरदार के वेश में वह भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर 
रहे थे। उस समय शंकर सिंह वाघेला और विष्णु पांड्या भावनगर 
जेल में बंद थे, जिनसे मिलकर एक गुप्त संदेश देने का काम नरेंद्र 
को सौंपा गया था। यह आसान नहीं था, लेकिन नरेंद्र ने एक ऐसी 
महिला के पति का वेश बनाया, जो अकसर जेल में अपने किसी 
परिचित से मिलने जाती थी। उस महिला के साथ उसका पति 
बनकर नरेंद्र न केवल जेल के अंदर तक पहुंचने में सफल रहे, बल्कि 
शंकर सिंह वाघेला व विष्णु पांड्या तक गुप्त संदेश भी पहुंचा दिया। 


























एक यात्रा ने नरेंद्र को बना दिया नरेंद्र मोदी : 
25 सितंबर 4990 में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 
268 wuld पब्लिकेशन हाउस 





जब सोमनाथ से अयोध्या तक की 'राम रथ यात्रा' निकाली थी 
तो 'सारथी' उन्होंने नरेंद्र को ही बनाया था। लेकिन एक कुशल 
प्रबंधक के रूप में नरेंद्र की वास्तविक पहचान बनी वर्ष 4992 में। 
तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने 44 दिसंबर 4907 
में wan धर्मनिरपेक्षतावाद को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए 
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत एकता यात्रा" निकाली थी, 
जिसका सफल प्रबंधन कर नरेंद्र ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को 
चमत्कृत कर दिया था। आज भी कश्मीर के लाल चौक पर देश का 
तिरंगा झंडा फहराना बेहद जोखिम का काम है। लेकिन उस समय 
मुरली मनोहर जोशी-नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 26 जनवरी 4992 को 
श्रीनगर में तिरंगा फहरा कर न केवल इसे सफल बनाया, बल्कि 
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश-एक विधान-एक निशान' के 
सपने को भी पूरा किया। 


भाजपा में नरेंद्र की विकास यात्रा : 




















'भारत एकता यात्रा' को सफल बनाने के लिए अपनी कुशल 
सांगठनिक क्षमता का प्रदर्शन कर नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति 
में उभरते हुए नेतृत्व का संकेत 4992 में ही दे दिया था। उस समय 
उनकी उम्र 42 वर्ष थी। कश्मीर पर गिद्धदृष्टि जमाए अमेरिका की 
निगाह भी इस यात्रा के परिणाम पर टिकी थी। सफल यात्रा के 
शिल्पकार के रूप में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अपने यहां बुलाया 
और तारीफ करते हुए उनके सांगठनिक कौशल पर चर्चा आयोजित 
किया | 

अमेरिका से लौटने के बाद भाजपा नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को 
दिल्ली बुलाया और उन्हें पार्टी के संगठन सचिव की जिम्मेवारी 
सौंपी गई । यह स्वयंसेवक नरेंद्र के राजनीति में प्रवेश की शुरुआत 
शी | उस समय पांच राज्यों यथा-उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
हिमाचल प्रदेश और असम में विधानसभा चुनाव थे। नरेंद्र ने 
साजिश की कहानी-तथ्यों की जुबानी 269° 


























न चुनावों में डटकर काम किया। इसकी वजह से उन्हें चुनावी 
राजनीति और संगठन के बीच सेतु बनकर काम करना बेहतरीन 
तरीके से आ गया | 

इस अनुभव का परिणाम 4995 में देखने को मिला। संगठन 
सचिव के रूप में नरेंद्र मोदी की सांगठनिक क्षमता का लोहा उस 
समय सभी भाजपाईंयों ने माना जब पहली बार भाजपा ने गुजरात 
विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल किया। 482 सीटों 
में से भाजपा को 424 सीटें हासिल हुई थी। इस जीत पर अटल 
बिहारी वाजपेयी ने कहा था, “गुजरात में पार्टी को जो सफलता 
मिली, वह उम्मीद से कहीं बढ़कर थी |” इस परिणाम के बाद नरेंद्र 
मोदी को गुजरात में 'भाजपा की जीत का वास्तुकार' कहा जाने 
लगा। इस जीत से उत्साहित भाजपा ने उन्हें पदोन्नत कर नवंबर 
995 को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्तं कर दिया। 



































लालकृष्ण आडवाणी ने वर्ष 4996 में एक राष्ट्रीय टीम का गठन 
किया, जिसमें नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी को 
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर में पार्टी संगठन 
की जिम्मेवारी सौंपी गई। इन राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो 
भाजपा को आशा से कहीं अधिक सफलता हासिल हुई | इसके बाद 
नरेंद्र मोदी को पार्टी मुख्यालय बुलाकर दिल्ली की राजनीति में 
सक्रिय होने का मौका दिया गया। यहां भी उनकी लगन काम आई 
और केवल दो साल के भीतर मई i998 को उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय 
महासचिव बना दिया गया | वरिष्ठ पत्रकार एम.वी.कामथ व कालिंदी 
रंडेरी ने लिखा है कि इससे पूर्व इस पद पर पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी व कुशाभाऊ ठाकरे जैसे दिग्गज काम 
कर चुके थे। नरेंद्र मोदी इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले चौथे 
व्यक्ति थे। इस पद पर वर्ष 200 यानी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने 
तक वह लगातार बने रहे | 
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इससे पूर्व कुछ समय के लिए उन्हें पार्टी के प्रवक्ता की अतिरिक्त 
जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। वर्ष 4999 में कारगिल युद्ध के समय 
मीडिया एनडीए सरकार पर हमलावर थी, जिसे संयमित भाषा 
में सटीक तरीके से जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी 
वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को चुना, जबकि इससे पूर्व नरेंद्र मोदी 
मीडिया से दूर-दूर ही रहे थे। कारगिल युद्ध के समय मीडिया में 
दिया गया नरेंद्र मोदी का वह बयान आज भी लोगों की जेहन में 
है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'बुलेट का जवाब चिकन-बिरयानी से 
नहीं, बम से दिया जाएगा!' 








वह नरेंद्र मोदी ही थे, जिसने गुजरात में भाजपा को 
संकट से उबार लिया : 





26 जनवरी 200 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप ने 
सबकुछ तहस-नहस कर दिया था। उस भूकंप में 43, 805 लोग 
मरे, । लाख 67 हजार लोग घायल हुए और 40 लाख से अधिक 
मकानों को क्षति पहुंची थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई 
पटेल थे। केशुभाई पटेल आपदा का सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर 
सके, जिस कारण जनता में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा था। 
इससे पूर्व 2000-0 में भाजपा राज्य में एक उपचुनाव तक नहीं 
जीत सकी थी। गुजरात में स्थिति भाजपा के प्रतिकूल होती जा 
रही थी। 

विकास शिल्पी नरेंद्र मोदी' नामक पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार 
एम.वी.कामथ व कालिंदी रंडेरी लिखती हैं कि ऐसे में वरिष्ठ पार्टी 
नेतृत्व के अनुसार एक ही व्यक्ति कुछ कर सकता था और वह 
थे, नरेंद्र | अत: उन्हें तुरंत अहमदाबाद पहुंचकर केशुभाई पटेल से 
सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा गया और इसकी पहल तत्कालीन 
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की | 
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प्रधानमंत्री ल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को अपने पास 
बुलाया और कहा, “दिल्ली में पंजाबी खाना खा-खा कर बहुत 
मोटे हो गए हो। जाओ अब गुजरात संभालो |” नरेंद्र मोदी इसके 
लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैंने जीवन में कभी 
नगरपालिका तक का चुनाव नहीं लड़ा है। पिछले करीब 6 वर्षों से 
गुजरात से बाहर हूं, इसलिए वहां क्या चल रहा है, इसकी भी ठीक 
जानकारी मुझे नहीं है। नरेंद्र मोदी के गुजरात न जाने के हठ में 
पांच-छह दिन बीत गए। लालकृष्ण आडवाणी भी उन्हें मनाते रहे, 
लेकिन वो नहीं मानें | आखिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हस्तक्षेप 
करना पड़ा, जिसके बाद मोदी को गुजरात जाना ही पड़ा | SYA 
ने त्यागपत्र दिया और नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 200 को मुख्यमंत्री 
पद की शपथ ली। पहली बार संघ का कोई प्रचारक सीधे मुख्यमंत्री 
बना था। आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्हे 
42 साल हो चुके हैं। एक कर्मयोगी के रूप में काम करते हुए मोदी 
ने गुजरात के विकास को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया 
है। अब भाजपा की ओर से वह इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव 
के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 























“नमो” का इतिहास बोघ : 





वरिष्ठ पत्रकार waders व कालिंदी रंडेरी के मुताबिक, 
नरेंद्र मोदी को पुस्तकों से बहुत प्रेम है। बचपन में वे अपना काफी 
समय वाडनगर के पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हुए बिताते थे। उस 
समय ऐसा माना जाता था कि नरेंद्र से मिलना हो तो वाडनगर के 
पुस्तकालय में जाना पड़ेगा | नरेंद्र अंग्रेजी और सामाजिक विषय में 
बहुत होशियार थे। उच्च कक्षाओं में नरेंद्र की पढ़ाई का जिक्र करते 
हुए अपनी पुस्तक 'विकास शिल्पी नरेंद्र मोदी' में वरिष्ठ पत्रकार 
एम.वी.कामथ व कालिंदी रंडेरी ने लिखा है कि एक दिन संघ 
प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र को अपने 
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पास बुलाया और कहा, “नरेंद्र भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। 
कुछ पढ़ो! इतिहास और संस्कृत का ज्ञान हासिल करो!” नरेंद्र ने 
इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बाहरी 
छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया और स्वाध्याय के बल पर स्नातक 
की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। नरेंद्र मोदी राजनीति विज्ञान से एम.ए 
हैं| नरेंद्र मोदी ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं । 

आज यदि आप नरेंद्र मोदी के हर भाषण में इतिहास बोध 
देखते हैं तो वह उनके स्वअध्ययन का ही नतीजा है। इसी का 
परिणाम है कि वह भारतीय इतिहास पर जब भी बोलते हैं तो देश के 
. वामपंथी व कांग्रेसी इतिहासकारों के झूठ से अनजाने ही टकरा जाते 
el कांग्रेसी व वामपंथी इतिहासकारों ने देश के पाठ्य पुस्तकों में 
जिस झूठे इतिहास को oe कर भरा है, नरेंद्र मोदी उसकी बखिया 
उधेड़ देते हैं और पूरा प्रेस्टीट्यूट मीडिया चिल्ला उठता है। आखिर 
मीडिया में भी तो वामपंथी और कांग्रेसी ही बैठे हैं! 
साहसी 'नमो' : 

‘सुरक्षा नहीं लूंगा' की नौटंकी से देश की जनता को गुमराह 
करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उलट यदि 
इम देखें तो नरेंद्र मोदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता 
से जुड़ी कई जिम्मेवारियों का निर्वहन एक नहीं, बल्कि कई बार 
किया है। लेकिन इसका दिखावा करना कभी भी उनके संस्कार में 
शामिल नहीं रहा È | 












































केद्र में एनडीए सरकार के समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति 
बिल क्लिंटन भारत आए थे। उनकी यात्रा को असफल बनाने के 
लिए जम्मू के छत्तीसिंहपुरा में आतंकवादियों ने 36 सिखों की हत्या 
कर दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी को पार्टी की ओर से उस क्षेत्र 
का प्रभारी नियुक्त किया गया था| सिखों के नरसंहार के बाद नरेंद्र 
मोदी ने छत्तीसिंहपुरा जाने का निश्चय किया और सड़क मार्ग से 
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वहां पहुंच गए। फारूक अब्दुल्ला को इसका पता ड | फारूक ने 
नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा, “आप मुझे मुसीबत में डाल 
देंगे! यहां की सड़कों पर आतंकवादी बारूदी सुरंग बिछाए रहते हैं, 
लेकिन आप परवाह नहीं करते। आपको हवाई मार्ग से आना चाहिए 
था!” फारूक ने तुरंत इसकी शिकायत तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण 
आडवाणी से की और कहा, “नरेंद्र मोदी कभी भी और कहीं भी चले 
जाते हैं! अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। आप उन्हें 
समझाइए!” आडवाणी ने नरेंद्र को फोन किया और कहा, “वहां जाने 
की जरूरत नहीं है, रास्ते से वापस लौट आओ!” नरेंद्र मोदी ने 
कहा, “मैं छत्तीसिंहपुरा पहुंच चुका हूं और अब तो मृतक सिखों के 
अंतिम संस्कार के बाद ही लौटूंगा!” आडवाणी जी ने कहा, “लेकिन 
वापसी सड़क मार्ग से मत करना, हर हाल में हवाई मार्ग से वापस 
लौटना, यह मेरा आदेश है!" 

















वर्ष 4999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो युद्धरत सैनिकों 
तक रसद, दवा आदि पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता 
थी, बस नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब नरेंद्र 
मोदी को रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, “एक संगठनकर्ता के रूप 
में वहां जाना और स्वयंसेवकों का प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है। यह 
मेरी निष्ठा है और यही मेरी ताकत भी। मुझे जीने-मरने की चिंता 
नहीं है|" 
भारत का अकेला राजनीतिज्ञ, जिसके प्रति संगठित 
रूप से घृणित अभियान चलाया गया : 

भाजपा के पितृपुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा 
मेरा जीवन मेरा देश' में नरेंद्र मोदी को निष्ठावान, साहसी और 
समर्थ नेता बताते हुए लिखा है, “लोगों के समर्थन से दुष्प्रचार के 
निजी अभियान को पराभूत किया जा सकता है और इसे नरेंद्र मोदी 
ने करके दिखाया है।” वह आगे लिखते हैं, “मैंने पिछले 60 वर्षों 
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a दौरान भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं देखा है, जिसे 
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर इतने घृणित व अनैतिक 
तरीके से बदनाम किया गया हो, जितना कि नरेंद्र भाई मोदी को 
वर्ष 2002 से किया गया है। सोनिया गांधी ने तो सारी मर्यादाएं 
पार करते हुए उन्हें 'मौत का सौदागर' तक कह fear) मुझे खुशी 
है कि गुजरात के लोगों ने ऐसी विषैली राजनीति करने वालों को 
सटीक उत्तर दिया |" 


कभी घोर विरोधी रहे लोग भी आज मोदी को ही 
चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते देखना : 


नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने हिटलर, तानाशाह, राक्षस, हत्यारा 
और न जाने कितने अमानवीय शब्दों से उन्हें संबोधित किया, लेकिन 
जिन लोगों ने बाद में सच्चाई को जाना वो मानते हैं कि आज के 
समय में केवल नरेंद्र मोदी ही ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जो सही अर्थौ में 
मानवीय मूल्यों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। गोधरा व गुजरात दंगे के 
बाद सेवानिवृत्त जजों के एक स्वनिर्मित जांच दल Bas सिटिजन 
ट्रिब्यूनल' ने नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए उनकी गिरफतारी 
और उन पर हत्या का मुकदमा चलाने तक की मांग कर डाली थी। 
उस दल के अगुवा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायमूर्ति वी.आर. 
कृष्णा अय्यर थे। आज उन्हीं न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने जब सारी 
सच्चाईयों को नजदीक से देखा और जाना तो वह खुद को नरेंद्र 
मोदी का मुरीद होने से नहीं रोक सके | 

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 
पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें शुभकामना देते हुए उनके 
जन्मदिन i7 सितंबर 2043 को एक पत्र लिखा । वो लिखते हैं, “मेरा 
राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपके 
चयन का स्वागत करता हूं। आज देश में एकमात्र गुजरात ने सबसे 
बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का विनियोग करके आपके नेतृत्व में इसे 
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एक सोलर स्टेट बनाया है। महात्मा गांधी और के आदर्शो 
के अनुरूप शराबबंदी के विचार का पालन करके एकमात्र गुजरात 
ने ही शराबबंदी पर अमल किया है। गुजरात के सार्वजनिक जीवन 
में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उन सभी सत्कार्यो के लिए मुख्यमंत्री के 
नेतृत्व की प्रशंसा होनी ही चाहिए |” 

उन्होंने कहा कि “मैं समाजवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हूं 
और श्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी इसलिए करता हूं क्योंकि वह 
भी मेरी नजर में एक सच्चे समाजवादी ही हैं। मोदी मानवीय मूल्यों, 
मानव अधिकारों की रक्षा, भारत में बंधुत्व, न्याय, सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक क्षेत्र में सच्चे अर्थो में गांधी मूल्यों के संवाहक हैं |” 

श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि “श्री मोदी के प्रशासनिक कौशल 
को राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारत के भावी 
प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी स्वराज के महान सिद्धांतों को 
चरितार्थ करेंगे और देश से गरीबी दूर करेंगे |” उन्होंने कहा, “आज 
जनता जनार्दन से उन्हें जो प्रेम आशीष और सम्मान मिल रहा है 
वह किसी सर्वोच्च शिखर से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि श्री 
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहकर राष्ट्रीय गरिमा और भारत के 
लोगों की आशा-आकांक्षाओं को परिपूर्ण करेंगे |” 
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